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 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  र |  दि दि  |  ~  waa ari  की  कृपा
 ब ११५

 fi
 ~

 यह

 गया  हो  :

 सितम्बर शर  १९५६  में  बाढ ़के
 परिणामस्वरूप

 धान  तथा
 प्राय  फसलों  की

 राज्यवार कितनी  क्षति  हुई  कौर

 सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  का  स्वरूप  कया  है
 ?

 कृषि  मंत्रो  पृ०  Mo  :  श्र  इस  वर्ष  जून  से  नवम्बर  तक

 विभिन्न  राज्यों  में  बाढ़ें  आई थीं  wa:  केवल  सितम्बर  geye HT alfa की  हानि  का  निर्धारण

 करना  संभव  नहीं  है  ।  पूरी  अवधि में  बाढ़  से  उत्पन्न  हानि  की  जानकारी देने  वाला  विवरण
 सभा-पटल

 पर
 रखा  जाता  है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  Waar  संख्या  २४ |

 पंडित  ato  ato  तिवारी
 :  क्या  सरकार

 ने  बढ़-ग्रस्त  क्षेत्रों
 की  सहायता  किसी

 योजना
 के

 आधार पर  दी  है  राज्य  सरकारों  द्वारा  बताई  गई  आवश्यकताओं  के  ग्रनुसार
 ?

 पं०  झा०  देशमुख  :  सहायता  का  उत्तरदायित्व  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर है

 कौर  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्होंने  इसका  समुचित  समाधान  कर  दिया है  क्योंकि जहां  भी  मैं  गया  मुझे

 संतोष  ही  gar  ।

 ato  ato  तिवारी  :  सार्वजनिक  संस्थानों  स्कूलों  और  नालियों  शादी की  जो  क्षति

 हुई
 है

 उनके
 बारे  में  क्या

 उपबन्ध
 है

 !

 पृ०  ato  देशमुख
 :

 जिन  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  की  संस्थाओं  भवनों  व  मकानों  की  क्षति

 हुई  है  उन्हें  सहायता  देने  के  लिये  उपबन्ध  है  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 इस  बार  जो  बाढ़  है  वह  ज्यादा  ऐसे  स्थानों पर  जहां  बांध

 हैं  या  रेल  की
 सड़कें

 चलती  वहां पर  कल्वर्ट  बनाने  के  रेल  की  लाइन  पर  या

 बड़ी-बड़ी  सड़कों  पर  पुल  बनाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ताकि  art  से  बाढ़  न  आवे  ?

 डा०  यूं  का०  देशमुख :  यह  एक  सवाल  है  ।  यह  सवाल तो  केवल  फ्लड  डेमेज

 से  उत्पन्न  ate  इमीडियेट रिलीफ  के  बारें में  है  ।

 poems  महोदय
 :

 कृषि  मंत्री  केवल  बाढ़  सम्बन्धी  seit  का  ही  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 डा०
 राम  सुभग  सिंह

 :
 बाढ़ों  से  कुछ  क्षेत्रों  में  और  विशेष  रूप  से  चांद  कौर

 बनारस

 जाना  गाजीपुर  जिलों  के  भ्रन्तगंत  कुछ  स्थानों  में  पानी  के  बहाव  की  जगह  न  होने  से  नई  रेलवे  लाइनों
 शर

 नहरों
 को

 क्षति  पहुंची  है
 ।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  वर्ष  में  जो  अनुभव  हुमा है  उसको

 दृष्टि  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  प्रतीक  मोतियों ate  पूलों  का  निर्माण  करेगी  ताकि  अ्रगले  वर्ष
 अधिक  हानि  न  हो  ?

 कौर  विद्युत x  उपमंत्री  :
 गंगा  झ्रायोग  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो

 पानी के  बहाव  के  लिये
 पुलों  are  सड़कों  के  प्रशन  पर  विचार  करेगी  ।  जहां  कहीं  भी  पानी  के  निकास

 में  कठिनाई  होगी  समिति  उस  पर  विचार  करेंगी  ।

 डा०  राम  सुभग  fag  :  गंगा
 पुल

 योजना
 का  यहां  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इन  बाढ़ों का

 कारण

 कुछ  are  ।

 श्री  हाथी  :  मेरा  अभिप्राय  गंगा  न  ्  ta
 नहीं  प्रत्युत  गंगा  के  कछार  से  है  ।

 सिल  अग्रेजी  मे
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 सेठ  wae  fag
 :

 कया  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  यह  सत्व  है  कि  इस  वर्ष

 जो  बहुत  ज्यादा  वर्षा  हुई  है  कौर  फ्लड
 प्राय

 हैं  क्या  वे  हाइड्रोजन  बमों  के  विस्फोटों  के  कारण  ma  हैं  ?

 डा०  पं०  शाण  देशमुख :  चन्द  लोगों  का  ख्याल  है  कि  यह  वर्षा  इन  विस्फोटों  के  कारण  हुई  है  ।

 मगर  काफी  एक्सपर्ट  )  हैं  जो  कहते  हैं  कि  ज्यादा वर्षा  होना  या  बाढ़  ara  कोई  स्वाभाविक

 बात  नहीं  है  ।

 att  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जो  रिलीफ  दिया  गया  है  उसका  बटवारा  ठीक

 तरह से  नहीं  हो  पाया  इसका  कारण  यह  है  कि  लोग  उन  गांवों  में  जहां  रिलीफ  दिया

 जा  रहा  था
 आसानी  से  नहीं  पहुंच  पाये  थे  क्योंकि  बोट्स  वगैरह  नहीं  थीं  ।  सरकार  इस

 बात  का  से  ख्याल  रखेंगी  कि  लोगों  को  ठीक  तरह  से  रिलीफ  मिले  ?

 डा०  पृ०  आञा  देशमुख  :  नगर  यह  शिकायत सच  है  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  के

 पास  करनी  चाहिये  ।  रिलीफ  पहुंचाना  स्टेट  गवर्नमेंट  का  काम  है
 ।

 हो  सकता  है
 कि

 कहीं  कुछ  खराबी

 हो  गई  हो  मगर  उद्देश्य  तो  यही  है  कि  ठीक  तरह  से  इसका  वितरण  हो
 ।

 श्री  ति०  qo  श्र ०  चेट्टियार  :  चूंकि  ये  बाढ़ें  हर  साल  ही  जाती  हैं  तो  क्या  सरकार  ने  हिमालय

 के  जंगलों में  वृक्षों  की  कटाई  श्रौर  जो  वृक्ष  पानी  को  रोक
 लेते  हैं  उनकी  इन  बातों

 पर
 विचार

 किया  है  ate  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 डा०  Go  दा०  देशमुख :  बाढ़  के  कारण  हमें  इतनी  चिंता  हुई  है  कि
 इन

 सब  बातों  पर  विभिन्न

 मंत्रालयों  कौर  विभिन्न  विभागों  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 श्री  ब०  zo  पांडे  :  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं  कि
 पैडी  श्र  दूसरी जो  फसलें  हैं  उनका  कितना

 नुकसान  ्  है  शौर  आगे  के  लिये
 प्र ०  पी०  में  उन  जगहों  के  लिये  भोजन  सुरक्षित  रखा  गया  है  या

 नही ं?

 डा०  do  का  देशमुख  :  य ०  पी०  में  तो  बहुत  ज्यादा  नुकसान
 इसमें

 कोई  शक
 नहीं

 है  |

 एस्टीमेट  (  अनुमान  है  कि  साढ़े  २१  करोड़  का  नुकसान  हुआ |
 मगर  जहां  तक  भोजन  का  सम्बन्ध

 गवर्नमेंट  नें  काफी  इंतिज़ामात  किए  हैं  ताकि  जिनका
 है  जहां-जहां भी  ऐसी  मुसीबत  भाई है  वहां  स्टेट

 नुकसान  हुमा  है  उनको  कुछ
 न

 कुछ  इमदाद  दी  जा  सके
 ।

 site  कृषि
 मंत्री  श्र०  प्र०  मै  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 ।
 उत्तर  प्रदेश

 सरकार

 उन्होंने  हमसे  एक  बड़ी  तादाद में  गेहूं
 ने  कम  दाम  पर  गेहूं  बेचने  की  एक  योजना  कर  दी  है

 और

 में  १३  रुपये  प्रति  मन  की  दर  से

 मांगा  हमनें  उन्हें  काफी  गेहूं  दे  दिया  है  कौर  वे  बाढ़-पीड़ित  क्षेत्रों

 गेहूं  का  वितरण  कर  रहे  हैं
 ।

 राजमाता  कमलेंदुमति  शाह
 :  मा  ननीय  मंत्री जी  ने  कभी  कहा  किं  प्रान्तीय  सरकार  के  जिम्मे

 वितरण का  काम  है  ।  क्या  मैं  जान  सकती  हूं
 कि  प्रान्तीय  सरकार  के  नुमाइंदे  जो  जिलों  में  हैं  वे  इस

 श्र  क्या  इस  बात  की  खबर  केन्द्रीय  सरकार  प्रान्तीय

 वितरण  के  काम  को  ठीक  तरह  से  नहीं कर  रहे  हैं

 सरकार कर  देंगी  ?

 पहले  ही  दे  चुका  हूं
 |  श्रगर

 कोई
 शिकायत

 है
 तो  उसे

 डा०  पं०  का  देवासुर
 :  इसका

 जवाब
 मैं

 यह  To  गवर्नमेंट के  पास  किया  जाना  चाहिये  |  मगर  जहां  तक  हमें  है  वितरण  काफी  हृद  तक

 ठीक  ढंग  से  gut  है  |

 गया  है  कि  इन  बाढ़ों  के  फलस्वरूप
 श्री  साधन  गुप्त

 :  क्या  इस  बात  का  कोई  अनुमान
 लगा

 पड़ेगा  ?
 जो  हानि  हुई  उसका  गल  वर्ष  के  खाद्य  उत्पादन

 पर
 क्या

 संभाव्य  प्रभ
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 डा०  पं०  हा०  देशमुख
 :  जो

 च्  लगायें  गये  हैं  वे  मोटे  तौर  पर  लगाये  गये  हैं  श्र  संभव

 है  कि  हमें कई  लाख  टन  खाद्यान्नों  की  हानि हो  ।  किन्तु  सौभाग्य  की  बात है  कि  देश  में  खाद्य  उत्पादन

 की  गति  इतनी  झ्र धिक  हो  गई  है  कि  खाद्यान्न  की  इस  कमी  का  अ्रधिकांश  भाग  उन  क्षेत्रों  के  उत्पादन  से

 पूरा  हो  जायेगा  जहां  बाढ़
 न

 झाई  हो  या  सुखा
 न

 पड़ा  हो
 ।

 श्री qo  Zo  पांडे  :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  यह  कहा  है  कि  गेहूं  १३  रुपये  प्रति  मन  की
 दर  से

 बेचा  जा  रहा  किन्तु  हाल  ही  में  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  केन्द्र  में  गया  था
 रोक

 वहां  मैंने  देखा
 कि  गेहूं

 रुपये  का  ढ़ाई  सेर  यानी  १६  रुपये  प्रति  मन  की  दर  से  बेचा  जा  रहा  है  ।

 fat  श्र०  प्र०  जेन  :  माननीय  सदस्य  श्रव्य  ही  किसी  न्य  स्थान  को  गये  होंगे  क्योंकि  गेहूं

 दो
 योजनाओं  के  seats  बेचा  जा  रहा  एक तो  सहायता  योजना  है  जहां  गेहूं

 १४-८-०
 रुपये  प्रति

 मन  की  दर  से  बेचा  जा  रहा  दूसरी  है  गेहूं  विक्रय  योजना  जहां  गेहूं  १३  रुपये  प्रति  मन  की  दर
 से

 बेचा जा  रहा  है  ।

 fat च०  द०  पांडे  :  जी  गेहूं  १६  रुपये  प्रति  मन  है  ।

 fat  श्रीनारायण  दास  :  जहां  प्रभाव  की  स्थिति  मौजूद  है  ऐसे  बाढ़-पीड़ित  क्षेत्र  किस  हद  तक

 प्रभावित  हुए  हैं  ?

 पीठ  शा०  देशमुख :  सूखे-से  क्षेत्र  किस  हद  तक  प्रभावित  हुए हैं  यह  माननीय सदस्य  पूछ

 रह ेहैं  या  नहीं  यह  मुझे  मालूम  नहीं  है
 ।

 हम  इस  समय  बाढ़  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  कौर  मेरे

 पास  ating  हैं  जो  म  दे  सकता  हूं  ।

 महोदय  :  नहीं  ।

 फल  परि-रक्षण  उद्योग

 1*१०२२.  श्री  झूलन  सिंह  क्या  खाद्य  ale  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देना  में
 फल

 परि-रक्षण  उद्योग  के  विकास  के  लिये  पिछले  दो  वर्षों  में  सहायता  के  बतौर

 कितनी  राशि  मंजूर  की  गौर

 पिछले  दो  वर्षों  में  इस  उद्योग  का  कितना  विकास  हुआ  है  ?

 कृषि  मंत्री  do  ao  :
 सात  लाख  रुपये  ।

 भारत  में  फल  परि-रक्षण  उद्योग  को  पिछले  दो  वर्षों  में  बढ़ावा  दिया  गया है  ।  डिब्बों

 में
 बाद

 किये  गये
 फलों

 का  उत्पादन  १९५४ में  लगभग  88, YSl aq टन  था  जो  ae  में  बढ़  कर  लगभग
 VV,Age  टन  हो  गया  ।  लाइसेंस  प्राप्त  निर्माताओं की  संख्या  Reuy F में  ६६२थी  जो  PENS  सें  बढ़
 HL  WMS  हो  गई  |

 श्री  झूलन  सिंह  :  जहां  तक  डिब्बों में  बन्द  किये गये  तथा  परि रेरक्षित  फलों  का  सम्बन्ध है
 क्या

 देश  स्वावलम्बी  हो  गया  है  ?

 डा०  पं०  का  देशमुख  :  यह  बताना  तो  कठिन  है  ।  किन्ही  स्थानों  में  उत्पादन  आवश्यक  से
 अधिक

 है
 तो  किन्ही  स्थानों में  वह  कम  हम  स्वावलम्बी हो  गये हैं  या  नहीं यह  निश्चित रूप  से  कह

 देना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  झूलन  सिंह  :  देश  की  जनता  के  स्वास्थ्य  कौर  जीवन के  लिये  इस  उद्योग  के  अपरिहार्य
 महत्व  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  उसका  इस  हद  तक  विकास

 करने  के  लिये  पर्याप्त  रूप  से  सतर्क  है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  देश  स्वावलम्बी  हो  जाये  ?

 मूल  wast  में  ।
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 उठ  Mo  देशमुख  :  जी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  हम  इतने  सतर्क  नहीं  थे

 किन्तु  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  देश  के  लिये  फल  उद्योग  के  महत्व  को  भलीभांति  जान  गये हैं  ।

 as  wae  सिंह  me  प्रिज़रवेशन  इंडस्ट्री  परि-रक्षण  के  लिये  जो  रूपया  दिया

 गया  वह  कौन-कौन  सी  फर्मों  को  दिया  गया  है  प्रौढ़  कहां-कहां  दिया  गया  है
 ?

 Go  सजा  देशमुख :  यह  तो  खास  तौर  से  झा साम का  सवाल  है  ।  मेरे  पास
 फर्मों

 क  नाम
 तो  नहीं  हैं  किन्तु  विभिन्न मदों  के  भ्रन्तर्गत  रुपये  का  वितरण  किस  ट्रक

 किया | ही  Bk  गया है  यह में  बता  सकता

 2
 ए  ।  घन-राशियां इस  प्रकार  हैं  :--

 23.0  लाख  रुपय  ॥
 टीन  की  कलई  की  हुई  प्लेटों  पर  भ्रवहारਂ

 वाणिज्यिक दरों  पर  दिये  गये  ऋण

 बड़े  प्राकार  के  डिब्बों  के  लिये
 ३५  लाख  रुपय  |

 छोटे  पैमाने  पर  डिब्बों  में  फलों  को  बन्द  करने  वाले  एकक
 *  २०  लाख  रुपय  ॥

 Yo  लाख  रुपय  ॥
 शीत  संग्रहागारों  at  स्थापना

 किस्म  नियंत्रण  प्रशासन  कौर  विकास  के  लिये  कर्मचारी-वर्ग  Q¥ 2 Aa eA | लाख  रुपय  |

 संवेष्टन  क्रिया  सम्बन्धी  गवेषणा  र  लाख  रुपय  ॥

 १२.  लाख  रुपय  ॥
 प्रादेशिक  गवेषणा  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  योजना

 कल  @vyurg  लाख  रुपये
 नाना

 श्री  बोस  :  किन-किन  फलों  का  परि-रक्षण  किया  जा  रहा है
 ?

 डा०  प्०  mo  देशमुख :  मैं  पूरी  सूची
 तो

 नहीं  दे  सकूंगा
 ।

 जिन
 फलों की  अच्छी  कीमत  प्राप्त

 होती  है  उनमें  से  प्रतिकाश  फलों  को  डिब्बे  में  बन्द  किया  जाता  है
 ।

 श्री कठ
 द०  पांडे  रामगढ़  म  हाल  ही

 में
 जो  फल  परि-रक्षण  एकक  स्थापित

 किया
 गया  है  कया

 उसे  सरकार  कोई  अनुदान  दे  रही  है
 ?

 ताथ  शोर  कृषि  मंत्री
 हूँ ०  प्०  : :  वह  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया

 गया है

 पृ०  alo  देशमुख  :  इस  राज
 तय  सरकार  ने  स्थापित किया  है  यदि  वह  हमारे  नियमों  के

 भ्रन्तर्गत  अन्नदान  प्राप्त करने  के  लिये  पात्र  ह ैतो  उसे  वह  अवद्य  प्राप्त  होगा
 |

 श्री  हेमा  :  किन-किन  शहरों में
 शीत  संग्रहालय  बनाये गये  हैं  कौर  उनकी

 aaa  कितनी  है
 ?

 Go  दा  कि. दशमुख थक  मेरे  पास  यहां  gat  नहीं  है
 ।

 मैँ  समय  चाहता  हूँ
 |

 रही है  कौर  यदि

 श्रीमती  जयश्री
 :  क्या  सरकार

 परि-रक्षित  फलों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन
 दे

 तो  परि-रक्षित  फलों  का  निर्यात  किन-नि केन  देशों  को  किया  जा  रहा  अ ee

 मूल  wast  में
 ।

 १.  Rebate.
 2  Small  scale  caning  Units.

 3  Cold  Storage.
 ४  Research  on  packaging
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 के  लिये  हम  प्रयत्न  तो  अवद्य  करते  हैं  तथापि
 फलों

 प०  का  देशमुख :  प्रोत्साहन  देने

 के  निर्यात  को  हम  कोई  राजकीय  सहायता  नहीं देते  हमारा  यह  उद्देश्य है
 कि  हमारे

 देश  में

 फलों  का  भक्षण  संसार  के  यथासंभव  ग्रीक  देशों  द्वारा  किया  जाये  |

 बाढ़-नियंत्रण  योजनायें

 श्री  साधन  गप्त

 |  श्री  राम  कृष्ण
 |  श्री  दी०  चे  फार्मा

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 श्री  रा०  Ao  सिंह :
 ०३०२८  4  सरदार  इक़बाल  सिंह

 |
 सरदार

 अक  सपरो

 |  श्री  गिडवानी

 श्री  विनती  मिश्र

 श्री  च०  द०  पांडे

 क्या  सिचाई  श्र  fasta  मंत्री  २३  9EUS H Paria के  भ्र तारांकित  संख्या  ८५६  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बाढ़
 नियंत्रण  कार्यक्रम  की  योजनायें  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त हो  गई  हैं  ;

 यदि  तो  योजनाओं के  ब्योरे  क्या
 कौर

 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  निश्चय  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 और  विद्युत  उपमंत्री  :  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  म

 जो  योजनायें चल  रही  थीं  उनके  शभ्रतिरिक्त कुछ  नई  जिनमें से  प्रत्येक  १०  लाख  रुपय  सं

 अ्रधिक  लागत  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  बाढ़-नियंत्रण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  क

 लिये  प्राप्त हुई  इन  योजनायें के  बारे  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर
 रखा  जाता  [ पुस्तकालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एस०  YXv/NE | |

 श्री  साधन  गुप्त  :  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  राज्यों को  उतनी  राशि  स्वीकृत  करने
 को  तयार

 है  जितनी  वे  बाढ़-नियंत्रण  योजनाओं  पर  व्यय  कर  सकते  हैं  जैसा  कि  सिंचाई  कौर  विद्या  मंत्री  द्वारा

 लखनऊ  में  गये  वक्तव्य  के  पधार  पर  में  प्रकाशित  समाचारों  से  पता  चलता  है

 बनी  हाथी  :  सरकार कोई  भी  cafe  नहीं  बल्कि  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  श्रावण्टित

 तम  राशि  तक  कोई  भी  राशि  व्यय  करने  को  तयार  है  ।

 श्री  साधन  गीत  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  area  ?

 शी  हाथी  :  हां  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  भ्रमित  ।  इस  योजना  के  ata  निश्चित

 अधिकतम  राशि  ६०  करोड़  रुपये  उसी  श्राघार पर  विभिन्न  राज्यों  को  भिन्न-भिन्न  राशियां

 प्रवाहित की  गई  हैं
 ।  बाढ़-संरक्षण निर्माण  कार्यो  को  शीघ्र  से दीघ्र  पुरा  करना  वांछनीय है  ।

 प्रीतम  राशि  तथा  धन  की
 उपलब्धता  के  झ  उन्हें  राशियों  को  व्यय  करने  का  अधिकार

 fart  साधन  गुप्त  :
 मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  झ्रधघिकतम  राशि  को  कितनी  श्रवंधि  में  व्यय

 किया  जा  सकेगा  ?  क्या  बाढ़-नियंत्रण  योजनाओं  के  मामले  में  बाढ़-नियंत्रण  की  अतीव  अझविलम्बता

 कारण  पांच  वर्ष  की  safe
 को

 घटाया  जा  सकता  ——$——$—
 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 शर  हाथो  :  जी  जितनी  जल्दी  यह  कार्य  पूरा  कर  लिया  जाये  उतना  ही  Trg!  कौर

 mata  को  घटाया  जा  सकता  है  |

 इक़बाल  सिंह  :  क्या  सरकार  को  पंजाब  सरकार  से  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  है  कौर

 यदि
 गो  कब  प्राप्त  हुई  कौर  क्या  उस  पर  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  हाथो
 :

 पंजाब  से  एक  योजना  प्राप्त  हुई  है  जिसकी  लागत  १०  लाख  रुपये  है  ।  ६४  लाख

 रुपये
 या  इसके  लगभग  के  लागत  की  २४  अन्य  छोटी-छोटी  योजनायें  थीं

 ।  इनमें से  २०  योजनायें  स्वीकृत

 हो  चुकी हैं  ।

 राम  सुभग  सिंह
 :

 विवरण  से  मुझे  पता  लगता  है  कि  बिहार  राज्य  सरकार  से  लगभग

 १६  योजनायें  भेजी गई  हैं  शर  भ्रमण  चार  योजनायें  कभी  हाल  में  ही  भेजी  गयी  हैं  ।  पर  इन  योजनायें

 में  से  कोई  भी  tern  उन  नदियों  के  बारे  में  नहीं  जिनमें  पिछलें  दो  या  तीन  aah  में  वर्षा  के  मौसम

 में  बाढ़  भाई थीं  |  बया  सरकार के  पास  ऐसा  कोई  अ्रभिकरण है  कि  जिससे  वह  पता  लगाये  कि  वर्षाकाल

 में  किन  क्षेत्रों  में  बाढ़  at  जाती  है  प्र  वहां  भी  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  को  शुरू  करे  ?

 fet  हाथी
 :

 बाढ़  संरक्षण  क  लिये  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की
 जाती

 राज्यों  में  राज्य  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  हैं  जो  इन  बातों  की  देखभाल  करते  उसके  योजनायें

 को  छानबीन के  लिये  यहां  भेजा  जाता  है  ।  यदि  उनमें  कोई  टेक्निकल बात  अन्त ग्रस्त  होती है  तो  केन्द्रीय

 जल  शक्ति  आयोग  के  पदाधिकारी  वहां  जाकर  उन  लोगों  को  परामर्श  देते  जांच-पड़ताल  साधारण

 तथा  राज्य  सरकारें ही  करती  हैं  ।

 भी  विभूति  मिश्र
 :

 इस  स्टेटमेंट  को  देखने  से  पता  चलती  है
 कि

 बूढ़ी  गंडक  के
 लियें

 दो  स्कीम्ज़  )  रखी  गयी  हैं  ।  यह  नदी  चम्पारन से  निकलती  है  कौर  मुंगेर  ज़िले  में  गंगा  नदी

 में  गिरती है  ।  चम्पारन के  बाद  ही  इस  नदी  में  बांध  लेकिन  चम्पारन  में  इस  नदी  में  यथेष्ट  बांध  नहीं

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इंजीनियरी  का  यही  कायदा  है  कि  जहां  बूढ़ी  गंडक  नदी  गंगा  में  वहां

 पर  स्कीम  बनाई  जाये  कौर  उद्गम-स्थान  पर  कोई  स्कीम
 न

 बनाई  जाये
 ?

 क्या  सरकार  इस  पर  विचार

 कर  रही है  ?

 भ  हाथो  :  माननीय सदस्य  ने  जो  पूछा  है  उसके  बारे  में  मैं  निहार  राज्य
 सरकार  से  पूछताछ

 कहूंगा  |

 योजना  की  इस
 tit ल०  नाज  कया यह  सच  है

 कि
 कुछ  राज्य

 सरकारों  ने

 प्रस्थापना  पर  कि  बाढ़  नियंत्रण  के  श्रावण्टन  को  ११७  करोड़
 रुपये

 से
 घटा  कर  ६०

 ~
 अधिक  अनुदान  के  लिये

 योजना

 बहुत  चिनता  प्रकट  की
 कौर

 यदि
 तो

 संघ
 मंत्रालय

 ने ~
 उत्तराद्ध  का  उत्तर हां  में  तो  योजना  आयोग पर  इसकी

 झ्रायोग  से  are  किया  कौर  यदि  के

 क्या  प्रतिक्रिया हुई  ?

 नियंत्रण  के  लिये  श्रावित  किये  गये
 यह

 fat  हाथी
 :

 इस  समय  ६०  करोड़
 रुपये  बाढ़

 सरकारों द्वारा  परीक्षात्मक  रूप
 से

 भेजी

 सच  है  कि  जब  योजनायें  तैयार  की  गयी  थीं  कौर
 विभिन्न

 राज्य
 जैसा कि  अन्य  क्षेत्रों में  योजना

 गयी  थीं  तो  उनके  लिये  आवश्यक  राशि  ११७  करोड़  रुपये  थी
 ।

 नहीं  किया गया  इस  मामले में  भी
 केवल  ६०  करोड़ रुपये  का  ही

 आयोग  द्वारा  पूरा-पुरा उपबन्ध
 afaaeatra At TOT तुरन्त  की  जाने  बाली  हैं  तो  सिंचाई

 उपबन्ध किया  गया  है  ।  यदि  योजनायें  की  जाने  बाली  कौर

 श्र  ष्  मंत्रालय  इस  बात  का  ध्यान  एग  कि
 wat  की  कमी  के  कारण  तुरन्त

 |
 अविलम्बनीय योजनायें  रुकने  न  पायें  re

 मूल  ato
 में

 ।
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 पंडित  हवा  ना०  तिवारी  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  जो  बांध  बनाये  गये
 उनमें

 से

 पानी  निकलने के  लिये  पर्याप्त  मार्ग  नहीं  बनाया  गया  है  इसलिये  जब  घोर  वर्षा  होती  है  तो  वर्षा  के
 पानी

 से  गांवों  में  बाढ़  at  जाती  है  ?

 श्री  हाथी
 :  जहां ऐसे  बांध  बनाये गये  हैं  वहां  पानी  निकलने  के  लिये  छेद  या

 पानी  निकलने  के  दरवाजे  बनाये  गये  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  विशेष  समय  तक  वे  बन  कर  तैयार
 न

 हो  पायें  अन्यथा  छेदों  या  पानी  निकलने के  दरवाजों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  पुरी-पूरी  सावधानी

 रखी जा  रही  है  ।

 श्री  हेडा
 :

 कभी-कभी  बड़े-बड़े  जलाशयों  के  फूट  जाने  के  कारण  बाढ़  जाती  है
 ।

 भ्रमेरीका

 में  इंस  बात  को  रोकने  के  लिये  या  तो  नदी के  तल  को  गहरा  करनें  या  वैकल्पिक नहर  बनाने  के  प्रभावी

 उपाय  को  काम  में  लाया  गया  है  ताकि  पानी  शीघ्रता से  बहकर  निकल  जाये  ।  क्या  सरकार का  ध्यान

 इस  उपाय  की  कौर  गया  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 जहां  तक  हमारे  देश  का  सम्बन्ध  है  हमारे  देश  में  किसी  बड़े  जलाशय  का  फूट

 जानें का  भ  नहीं है  ।  हमारे  देश  में  उनकी  सहायक  नदियों  तथा  नहरों  की  समस्या  है  |

 हमारे  देश  में  ऐसा  कभी  नहीं  gar  कि  किसी  बड़े  जलाशय  के  फूट  जाने  से  उसके  आसपास के  क्षेत्रों  में  बाढ़

 झरा गई  हो  ।  पर  यह  सुझाव  विचारणीय है  ।

 fat च०  कृ०  नायर
 :  क्या  दिल्ली में  यमुना  के पदिचिम की ओर एक की  we  एक  बांध  बनाने की  कोई

 योजना है  ?

 श्री  हाथी  :  वह  विचाराधीन है  ।

 डा०  राम  सुलग सिंह  :  set हाल  में  कुछ  बहुत  गम्भीर  दुर्घटनायें हुई  हैं  पर  इन  योजनाओं में

 यद्यपि  यह  योजनायें विस्तृत  सम्बन्धित  मदियों  ar  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  इस  बात  का

 ध्यान  रखेगी  कि  ऐसी  योजनायें  को  तैयार  करने  में  राज्य  सरकार  सावधानी  रखें  ?

 श्री  हाथी
 :

 जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  यह  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  जाती  हैं  ।

 पर
 यदि  किसी  विशेष  क्षेत्र  को  खतरे  की  oat हो  कौर यह  बात  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में

 लाई  जाती  है
 तो

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  परामर्श  दे  सकती  है  कि  उस  योजना  को  तुरन्त

 चालू  कर  दिया  जाये  ।

 ग्राम-क्षत्रों में  परिवार  श्रायोजन

 *
 १०२६.

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  कया  स्वास्थ्य मंत्री  २४  PENS  के  तारांकित  संख्या
 १३४७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्राम-क्षेत्रों
 में  परिवार-नियोजन का  प्रचार  करने  की  जिस  योजना पर  विचार  किया

 जा  रहा  उसके  बारे  में  इस  बीच  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  क्या  उस  योजना
 की

 मोंटी  रूप-रेखा  तथा  वित्तीय  Tetal  को  बताने  वाला
 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  रखा  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री
 चन्द्र  ar

 )  एक  विवरण  जिसमें  श्रावश्यंक  सूचना दी  गई  है परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २४]

 ,
 सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 ee

 गमले  प्र ग्रेजी



 मौखिक  उत्तर ११  PENS  POR’

 श्री  wea  दर्शन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  परिवार  आयोजन  का  प्रचार  करने  के  लिये

 दो  हजार  केन्द्र  खोले  जायेंगे  लगभग  पांच  करोड़  रुपया  उन  पर  व्यय  किया  जायेगा  ।  क्या  मैं  जान

 सकता हं  कि  wa  तक  कितने  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  भ्र  उन्हें  कितनी  सफलता  मिल  रही  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जैसा  कि  विवरण  में  बताया  गया  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  २,०००  केन्द्र  )  खोले  जायेंगे  ।  ये  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  इकाइयों से  सम्बन्धित

 हाें

 केन्द्रीय

 सरकार  होरा  फो  सहायता  ही  उसका  इत  अशार  दे
 अ्रनावत्तक  १००  प्रतिशत

 अ्रावसंक :  पहले  वर्ष  (5

 दूसरे  वर्ष  go  ”

 तीसरे  वर्ष
 Yo  ै

 चौथे  वर्ष  ३०  ह

 पांचवें  वर्ष  Ro  ै

 श्री  wed  दर्शन :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  इन  दो  हजार  केन्द्रों  में  से  कभी  तक  कोई  केन्द्र  खोला

 भी  गया  atc  यदि  खोला  गया  है  तो  उसे  अपने  कार्य  में  सफलता  भी  मिल  रही
 है  या

 नहीं
 !

 tefttat  चन्द्रशेखर
 :

 कई  केन्द्र खोले  गये  हैं  ara  तक  जिन  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई

 उनका  विवरण  इस  प्रकार  है
 :

 राज्य  सरकारों  द्वारा
 श्न्प

 ड्

 gy

 ee अलल

 कुल  जोड़
 Rke

 ——— as  फाका

 श्री भक्त  दर्शन  :  ये  जो  केन्द्र  विभिन्न
 राज्यों

 को
 दिये  oat

 ये  किस
 श्र  धार पर  दिये  जायेंगे  ?

 वितरण के  लिये

 क्या  जनसंख्या  के  पर  इनका
 वितरण किया  जायेंगी  या  कोई  और  इनके

 fafeaa किया  गया  है  ?

 श्रीमती  चन्द्र दो खर
 :  यह  मुख्यतया  जनसंख्या  के  प्राकार  पर  होगा

 |

 मूल-मरीचिका  के  पीछे  बहुत-सा  धन  नष्ट  करने
 ८

 श्री  केलप्पन
 :

 में
 देखता  हूं  कि

 सरकार
 इ

 योजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  किस  प्रकार

 जा  रही  है  ।  में  यह  जान  सकता हूं  कि  इन  स्वैच्छिक

 से  दी  जायेंगी ?  क्या यह  राज्य  सरकारों  की  सिफारिश  के
 झाधांर  पर  दी  जायेगी  अथवा  किसी  जाली

 ~

 संस्था  को  भी  अनुदान  मिल  जायेगा
 !

 i]  दिये  जाते
 हैं  उनमें से  अधिकांश  राज्य

 patter  bed  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 जो

 सरकारों  की  सिफारिशों के  आधार  पर  होते  हैं  ।

 परिवार  आयोजन  बो  ने
 जिस  कार्यकारिणी  समिति  की  सिफारिश

 की  थी

 tat  गिडवानी
 :

 तो  कब
 ?

 क्या  उसकी  नियुक्ति
 की  गई  कौर  यदि  ही

 चन्द्र दो सर  उसकी  नियुक्ति कर  दी  गईं
 मेरा  ख्याति  है

 कि
 माननीय  सदस्य  स्वंय

 1  श्रीमती  न
 के  नाते  यह  बात  तो

 जानत
 reer

 ee

 उस  समिति के  सदस्य

 fas  wast  में
 ।
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 मेडिकल  कालेजों  में  नेपाली  छात्र |

 *१०२७.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्न  मैडिकल  कालेजों  में  प्रति  वर्ष  कितने  नेपाली  छात्र  शिक्षा

 प्राप्त  करते

 क्या  सरकार  विभिन्न  मैडिकल  कालेजों  में  नेपाली  छात्रों
 के

 लिये  सीटें  बढ़ाना  चाहती

 ar

 यदि  तो  कितनी  कौर  कब  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :  इस  बारे  में  एक  विवरण  जिसमें  आवश्यक

 जानकारी दी  हुई  सभा  की  मेज  पर  रख  feat  गया  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  २६  |

 इस  मतलब  के  लिये  सीटों  का  कोई  कोटा  मुकर्रर नहीं  कोलम्बो प्लान  के  अन्तर्गत  किसी

 खास  ag  के  fad  नेपाली  छात्रों  की  सीटों  की  संख्या  नेपाल  सरकार  की  वास्तविक  मांग  पर  निर्भर  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 भी  विभूति  मिश्र  नैपाल के  विद्यार्थी किसी  साल  नाम  लिखाने के  लिये  ज्यादा  संख्या  में

 जातें  हैं  कौर  किसी  साल  कम  art  हैं
 ।  इस  कारण  जिस  प्राविस  के  कालेज  में  वे  जाते  हैं  वहां

 के  लड़कों
 को

 दिक्कत  का  सामना  करना  पड़  जाता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  इन  नैपाल

 के  विद्यार्थियों  के  लिये  कोई  संख्या  निश्चित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  कि  फलां  कालेज  में  इतने  विद्यार्थी
 लिये  जायेंगे  शर  फलां  में  इतने  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 श्रमृत

 :
 जो

 विद्यार्थी
 नैपाल  से  aa  हैं  उनके  लिए  गवर्नमेंट

 स्वीकार  करती  है  कि  उनको  इतनी  सीटें  दी  जायेंगी  कौर  जहां  तक  हो  सकता  है  कि  हम  उनको  जगह  देते

 उनकी  मांग  पर
 भी

 यह  बात  निर्भर  करती  है  ।  लेकिन  हम  उनको  ज्यादा सीटें  तो  नहीं  देते
 ।

 हम
 बरसने

 लड़कों
 पर  ज्यादा  ध्यान  देते  हैं  ऑर  उनको  जहां  तक  हो  सकता  है  पहले  जगह  ad  हा

 श्री  बिभूति  मिश्र  :
 क्या  सरकार  हर  साल  नाम  लिखवाने  के  ६  महीने  पहले  नैपाल  सरकार  से

 पता  चला  लिया  करेगी
 कि

 उसके  यहां  के  कितने  विद्यार्थी  आने  वाले  साल  में  हमारे  यहां  मैडिकल  कालिजों
 में  नाम  लिखाने  ग्रा वें गे  र  उसी  के  अनुसार  नोटों  का  प्रबन्ध  करें  ?

 राजकुमारी  अमृत  कौर :  हा ं।  उनको  काफी  में  पूछा  जाता  है  कि  श्राप  कितने  विद्यार्थी
 इस

 साल  में  भेजना  चाहते  वह  भी  कहीं  कौर  नहीं  भेज  सकते  इसलिये  हमारे  ऊपर  उनकी  मांग
 ज्यादा रहती  है और  वह  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ।

 शि
 शासन

 :
 विदेशी  छात्रों

 को
 भर्ती  के

 लिये
 मंजूरी  देते  समय  कया  मानमीय  मंत्री  इस  शत

 का  ध्यान  रखेंगी
 कि

 अपने  देश  में  ही  डाक्टरों  की  बड़ी  मांग  हमारे  मेडिकल  कालेजों  में  स्थान  सीमित

 हैं
 ः

 ऐसे  छात्रों  की  संख्या  भी  बहुत  अधिक  है  जिनको  प्रवेश  नहीं  दिया  जाता  ?

 राजकुमारी  कौर  :  इस  बात  को  हमेशा  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  स्वाभाविक  है  कि
 हमारे

 छात्रों
 को  ही  प्राथमिकता मिलनी  चाहियें  ।

 परन्तु  वादकों  के  प्रति  भी  भारत  सरकार  के  कुछ
 weer

 हैं  कौर  इस  विषय  में  हम  वैदेशिक  कार्य
 मंत्रालय पर  पराश्रित  विदेशी  छात्रों  के  बारे  में  उनका जो

 निर्णय
 होता

 है  हम
 उसका

 पालन  करते  हैं
 1 SS  ——

 मल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 बम्बई  में  परिवार  आयोजन az

 ११०२८.
 श्री  गिडवानी

 :
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  बम्बई  विधान  परिषद्  में  €  १९५६ को  बम्बई  राज्य ~
 सरकार  क

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  द्वारा  aq  गये
 उस  उत्तर  की  कौर  श्रीकृष्ण  हुमा है  जिसका  आशय  यह था  कि  राज्यों  में  परिवार

 कया

 प्रायोजन  केन्द्रों  को  स्थापना  क  लिये  संघ  सरकार  ने  जिस  सहायता  का  प्रस्ताव
 उसे  बम्बई  सरकार  ने  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है  क्योंकि  गर्भरोधक  उपकरणों  जैसे  कृतिम

 उपायों  ढ

 ऐसे  केन्द्र

 रा  परिवार  नियोजन  करने  में  राज्य  का  विश्वास  नहीं  है  भ्रौर  वह  वित्तीय  सहायता  द्वारा
 को  स्थापना  को  प्रोत्साहन  नहीं  देगो जो  उसकी  नीति के  विरुद्ध  कौर

 यदि
 हां

 ,  तो  क्या  सरकार  ने  बम्बई  राज्य  में  परिवार  शभ्रायोजन  खोलने  क॑  लिये
 कुछ  उपाय  निकाल  है  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :  हां

 बम्बई  राज्य
 में  भारत  सरकार  द्वारा  भ्रनुमोदित  परिवार  श्रायोजन योजना  के  अधीन

 कन्ट्रोल  सहायता  से  परिवार  आयोजन  केन्द्र  खोले
 गये  हैं  ।

 इन  चन्द्रो  की  स्थापना  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  मंजूर  किये  गये  सहायक  च्  का  एक
 विवरण  लोक-सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २७  ]

 को  ग़रेबानों
 :

 कया  कोई  राज्य  सरकार  संघ  द्वारा  निर्धारित नीति  को  लागू
 करने

 से
 इंकार

 करने
 भ्रमणा  उसके  कार्यान्वय  में  सहयोग  देंने  से  ae  करने  के  लिये  स्वतन्त्र

 भिनाय  महोदय  :  यह  तो  सामान्य  नीति  सम्बन्धी  प्रदान  है  ।

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  स्वास्थ्य  के  विषय  के  बारे  में  राज्य  सरकारें

 स्वायत शा सो  हैं  कौर  वे  मनचाही  नीति  निश्चित  कर  सकती  हैं  ।

 जरी  गिडवानी
 :

 क्या  यह  सच  है  ?
 कया  वे  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित

 किसी  ऐसी  नीति  को  भी  कार्यान्वित

 करने  से  इन्कार  कर  सकती  हैं  जो  हमारे  योजना  कार्यक्रम  का  एक  हो  ?

 भविष्य  सहोदय
 :

 इस  संवैधानिक विवाद  के  विषय  कि  जो  क्षेत्र  बनने  रूप  से  राज्यों  को

 दिये गये  हैं  क्या  उनमें  राज्यों  को  ware  क्षेत्राधिकार  प्राप्त  है  अथवा  वे  योजना  या  केन्द्र  द्वारा

 निर्धारित
 की  गयी  नीति

 से
 बंधे  हुए  माननीय  सदस्य  संविधान

 को  ही
 देख

 सकतें  ।

 श्री  केलप्पन  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वास्थ्य  मंत्री  भी
 परिवार  आयोजन

 के  कृत्रिम  उपायों  में  विश्वास  नहीं  करतीं  ?

 शमों

 स्वास्थ्य  मंत्री  प्रम? थ
 :  इस  बात  सें  ही  कि  परिवार  श्रायोजन  के  कार्य

 उनक
 े

 yea  का  उत्तर  मिल  जायेगा  |
 श्रीगणेश  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  ही  किया

 > a
 डा०  जयसूर्या  :  क्या  बम्बई  सरकार  ने  आपके  उपायों  सें  विपरीत  अपना  कोई

 विशेष  तक

 ara है  ?

 श्रीमती  अपनायी  हैं  ।  वे  गर्भ रोधक
 राजकुमारी  अमृत  कौर

 :
 बम्बई  सरकार  ने

 मदन-तरंग

 उपकरणों के  पक्ष  में  नहीं  थे  ।

 डा०  जयसर्प :  क्या  बम्बई  सरकार  ने  मदन-तरंग  प्रणाली  को  इसलिये
 जमात

 है  कि  बह  अत्यन्त

 अना

 फ  सिद्ध  हुई

 है  !
 Nee  ननणगााणतयल्यएई।” ९

 मूल  dat  में  ।
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 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  मदन-तरंग  प्रणाली  को  जहां  भी  बुद्धिमानी  से
 एव

 आवश्यक  सयम

 के  साथ  लागू  किया  गया  है  वहां  वह  शत  प्रतिशत  सफल  सिद्ध  हुई  है
 |

 अमेरिका  के  लिये  भारतीय  इंजीनियर

 1*१०३०.  डा०  राम  सुलग  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत्
 मंत्री

 यह
 बताने

 को
 कता

 करेंगें

 कि
 कया  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  बाढ़  नियंत्रण  के  तरीकों  का  अध्ययन

 करने  के  लिये  भारतीय

 इंजीनियर  के  र  coh  सक  ही  में  अमेरिका  भेजा  गया

 यदि  तो  क्या  यह  दल  वहां  की  किसी  विशेष  नदी  प्रणाली
 का

 श्रध्ययन  करेगा

 seme  अवधि  कितनी
 कौर

 क्या  इस  दल  का  खे  अमरीकी  प्राविधिक  सहकारिता  मंडलਂ  देगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  हा

 नहीं  |

 दौरे  महीने तक  ।  यह  इस  बात  पर  निर्भर  होगा  कि  वह  जिसका  अध्ययन

 दल  प्रत्येक  सदस्य  को  करना  किस  प्रकार का  है

 हां  ।

 डा०  राम  सभा  :  मेरे  प्रदान के  भाग  उत्तर  माननीय  मंत्री  नहींਂ  कहा

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वे  बाढ़  नियंत्रण  के  किन  कार्यों  का  अध्ययन  करेंगे
 ?

 tat  हाथी  :  वे  बाढ़  नियंत्रण  से  सम्बन्धित  विभिन्न  विषयों  अर्थात्  नमूना

 बाढ़  के  सम्बन्ध  में  भविष्यवाणी  नदियों  के  प्रवाह  को  मोड़ना  प्रौढ़  उनको

 न  बहने  किनारों को  मजबत  कमी  कौर  कमी  गवेषणा शादी  सम्बन्धित  विषयों का

 जिनकी  ATS  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  रूप  से  झ्रध्ययन  करना  ही  पड़ता  है  अध्ययन करा  |

 पदा०  राम
 सुलग  सिंह  :  क्या  अन्य  स्थानों पर  स्थित  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  को  देखे

 व्यावहारिक  ज्ञान  प्राप्त  करना  उनके  लिये  संभव  होगा
 ?

 fat  हाथी
 :  जी

 नहीं  ।  अपने  अध्ययन  के  दौरान  में  वे  कुछ  स्थानों  पर  जा  सकते हैं  ।  परन्तु

 इसमें  मुख्यतया  सिद्धान्तों  की  ही  दिक्षा  दी  जायेगी  ।

 खाद्य  के  की  योजनायें

 1*₹१०३३.  श्री  काजरोल्कर :  क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अमले
 at

 देश  में  खाद्य  निरंतर  रूप  से  मंगाते  रहने  की  गारंटी  के  लिये  कोई  योजना
 सरकार  के  विचाराधीन  अर

 अगले
 ae

 किन-किन  देशों  से  खाद्य  सामग्री  मंगायी  जाते  वाली  है
 ?

 कृषि  मंत्री  पर  शा०
 हां

 इस
 समय  तो  संयुक्त  राज़्य  अमेरिका  ate  बर्मा  की  सरकारों  के  साथ  हमारे  करार  हैं  ।

 काजरोल्कर  :  देश  में  इस  समय  खाद्य के  स्टाक  की  क्या  स्थिति है  ?  क्या  वह

 पर्याप्त  है

 अंग्रेजी  में  ।
 १  5.  Technical  Co-operation  Mission
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 डा०  पं०  ato  देशमुख
 :

 जी  हां  ।

 काजरोल्कर
 :  स्टेज  नहर  की  समस्या  कौर  उसके  फलस्वरूप  यहां  जहाज  न  मिलने  का

 खाद्य
 क॑  aaa  पर  किस  सीमा  तक  प्रभाव  gar  है

 ?

 खाद्य घोर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 जहाजों  का  मिलना  कुछ  कठिन  ae  हो  गया  है  ।

 परन्तु  यदि  पूरे  तौर  पर  देखा  जाये  तो  हमें  खाद्य  सामग्री  काफी  प्रबन्ध  मात्रा  में  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 धी  काजरोल्कर  क्या  समय  पर  खाद्य  का  प्राया  करने  के  लिये  सरकार  ने  पर्याप्त  मात्रा  में

 जहाज  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ?

 गो  Wo  घ०  जैन  :  हम  समय-समय पर  जहाज  चाटंर  कर  लेते  हैं  ।  मैँ  समझता

 हैं  कि  भ्रपने  प्रयोजन  के  लिये  हमें  काफी  जहाज  मिल  जाते  हैं
 ।

 तारकेश वरी  सिन्हा  :  विदेशों  से  खाद्य  सामग्री  का  आयात  करने  से  प्रणव  सरकार  कया

 सभा  को  यह  श्रीनिवासन  केगी  कि  उन्हें  सरकारी  गोदामों  में  रखा  जायेगा
 ?

 शो  Wo  प्र०  जैन  :  WaT

 भविष्य  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तथ्यों  को  मालूम  करने  की  अपेक्षा  श्रीनिवासन  मांगने
 को

 अधिक

 उत्सुक  हैं  ।  लगाया  आयात  किये  गये  खाद्य  को  रखने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  गोदाम  मौजूद  प्रौर  यदि

 नहीं  तो  कितने  कम  हैंਂ  की  तरह  के  प्रदान  का  विशद  उत्तर  मिल  जाता
 ।  यदि  माननीय

 सदस्य  कोई

 ग्रामवासी  मांगते  हैं  तो  मंत्री  महोदय  श्रीनिवासन
 दे

 देंगे  और  बात  वहीं  समाप्त
 हो

 जागेगी
 ।

 श्री  कासलीवाल  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है
 कि

 चावल  के
 aaa  के  लिये  बर्मा  के  साथ

 करार  PEXE-XG  PEXV-AS  में  वर्मा  से  कुल  कितने  चावल  का  श्रायात.किया  जाने  वाला

 के  श्राधघार पर  चलता  gaye a en dt में  हम  तीन
 श्री ब्र  प्र०  जैन  :  हमारा हिसाब  पत्री-वर्षों

 में  अभी  २०,०००  से  R¥,009  टन लाख  टन  मंगाने  से  सहमत  हुए  जिसमें  से
 मेरे  विचार

 होना शेष  है  ।  इसे  अगले  वर्ष  में  मंगा  लिया  जायेगा
 शौर

 १
 €  ४७  में हम  Yo,ooo  टन  मंगाने  वालें  हैं  ।

 tailed  तारके श्व रो  सिन्हा  :
 .

 बर्मा  से  आयात  किये  गये  चावल  का  मूल्य  किस  प्रकार  चुकाया

 जायेगा  ?

 थ्रो  श्र०  प्र०  जन  |

 शो  मित्तल  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  कि  खाद्य  का  श्रायात  करने  के  लिये  वह  अनेक  जहाज

 कुल  कितने  जहाज  चार्टर  किये

 चार्टर  करते  पर  लेते )
 इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  से

 अब  तक

 किराये  पर  लेने  )  के  लिये  वह  कौन-सा  तरीका

 पर  गये  ae  उनको  चादर  करने  (

 परिवहन  मंत्रालय  के  जरिये  या
 किसी  अ्रौर

 अपनाते  अर्थात  क्या  ag  Ia  मंत्रालय  के  जरिये  अथवा

 तरीके  से  उन्हें  चार्टर  करते  पर  लेते
 )

 हैं
 ?

 माहवारी  श्रावव्यकताशं  के
 ~

 Tae  पर  जहाजों  को  चार्टर

 पढ़ो प्र ०  प्र०  जेन  :  हम  अपनी
 का  प्रयास  करते  हैं

 |  इनमे ंसे
 ५०

 करते  पर  लेते  )  हम  उनका  यथा शी
 gq  उपयोग  करन

 गैर-श्रमेरिकी  फ्लैग-शिप  |
 प्रतिशत  अमेरिकी  फ्लैग  शिप  हैं  कौर  ५०  फीसदी

 न  श्री  सासन  :  इस  वर्ष  कितने  जहाज़  चार्टर  किये  पर
 गये  ?
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 श्री श्र०  प्र०  जेन  तो
 दे  नहीं  सकता

 |  हम  उन्हें  समय-समय  पर  चार्टर  करते

 =>
 | पर  ad)

 पत्तनों  का  विकास

 1*१०३४. श्री  माता  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  प्रमुख  पत्तनों द्वारा  प्रस्तुत  विकास  योजनाओं  की  अनुमानित  रानी

 को  ५७  करोड़  रुपये से  कम  करके  ३७  करोड़  के
 लगभग  कर  दिया  गया

 यदि  तो  यह  कमी  किस  आधार  पर  की  गयी

 (7T)  क्या  यह
 सच

 है  कि
 सबसे

 कमी
 श्रमिकों

 के  लिये  meres
 प्रौढ़  स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  सुविचारों  जैसी  सामाजिक  सेवाओं  की  व्यवस्था  में  की  गई

 यदि
 तो

 योजना  आयोग  द्वारा  श्रीवास  व्यवस्था  को  बहुत  ही  महत्व  दिये  जाने  की  बात

 को  ध्यान में  रखते  हुए  इस  भारी  कमी  के  किये  जाने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  सम्मिलित किया  गया  प्रमुख  पत्तनों  की  विकास  योजनाओं का  अनुमानित  व्यय  कोई ८०  करोड़

 रुपये  है  ।  इस  राशि  का  कुछ  भाग  सरकारी  सहायता  से  तथा  कुछ  पत्तनों के  अपने  संसाधनों  से  प्राप्त

 होगा  ।  इसमें  ५'१  करोड़  रुपये  अस्पताल  कल्याणकारी सेवाओं  के  लिये  इनके  लिये

 पत्तन  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  किये
 गये  अनुदान ८'१  करोड़

 रुपये
 के  थे  ।  इन  मामलों में  की  गई

 कठौती  को  चालू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मित्तल
 :

 क्या  मैं  अपने  प्रदान  के  भाग  का  उत्तर  जान  सकता  हूं  ।

 फंसी  शाहनवाज खां  :  यह  एक  ही  संयुक्त  उत्तर है  ।

 श्री  मित्तल
 :  कया  वह  यह  विश्वास  करते  हैं  कि  कटौती  को  लागू  किया  गया  तो  की

 व्यवस्था  सन्तोषजनक  रहेगी  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  प्रारम्भ  में  बम्बई  ने
 ४

 करोड़  रुपये  के  अनुदान  की  मांग  की  थी  ।  इस

 विचार
 से  दो  करोड़  रुपये  की  कटौती  कर

 दी
 गई

 कि
 क्वाटर  तो  उच्चाधिकारियों के  लिये  भ्रपेक्षित

 परन्तु यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया है
 कि  क्वाटर  तीसरी  ak  चौथी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों

 के  लिये  अपेक्षित  इसलिये  कटौती  के  प्रतिस्थापित  कर  दिये  जाने  की  हमें  आशा

 श्री  मित्तल
 :

 श्रमिकों
 के  श्रीवास  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है

 ?
 क्या  श्रमिकों की  श्रीवास  व्यवस्था

 सम्बन्धी  उपबन्ध  में  भी  कोई  कठौती  की  गई  है  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  इसे  भी  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 श्री  राघवेय्या  :
 कया  इस  कटौती  का  प्रभाव  विशाखापतनम्  पत्तन  पर  भी  पड़ा  है  ?

 शाहनवाज़  खां  :
 नहीं  ।

 सहकारी  भ्रान्दोलन

 sit  कामत  :

 1*  १०३५.
 श्री
 ठाकर  युगल  किशोर  fag  :

 क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान  मंत्री  ने  ७  PEXK  को
 राष्ट्रीय  विकास  और  भंडार  बोर्ड  का  उद्घाटन  करते हुए  सहकारी

 कानूनों  की  सहकारी  नियन्त्रण मल  ast  में
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 भौर  गरीब  वर्गों  को  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  कर्जा  देने  में  निरोत्साहित  किये  के  सम्बन्ध

 में  जो  वक्तव्य दिया  उसे
 ध्यान

 में  रखते  हुए  क्या  गरीब  जनता  को  सहकारी  संस्थाओं  में  सम्मिलित

 होने  को  प्रेरणा  देने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  गई

 मंत्री  ब्०  ato
 :  सहकारी विधि  सम्बन्धी  समिति  सहकारी  विधियों

 को  बनाने  के  प्रदान  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 प्रस्ताव  यह  है  कि  पुनर्गठित  सहकारी  संस्थाओं  में  सरकारी  प्रतिनिधि  निदेशकों  की  कुल  संख्या

 के  एक  तिहाई  से  अधिक  नहीं  यद्यपि  भ्रंदापूंजी में  सरकार  का  भाग  ५१  प्रतिशत  सरकारी

 प्रतिनिधियो ंसे  इन  के  दिन  प्रति  दिन  के  प्रशासन  काय  में  हस्तक्षेप न  करने  की  ATA  की

 जाती है  ।

 रंग-पंजी  को  सरल  किस्तों में  एकत्रित करने  की  सुविधा  कौर  रुपये
 की  कमी  की

 ददा  में

 ऋणों  के  सम्बन्ध में  दी  गई  प्राथमिकता गरीब  किसानों  को  प्रोत्साहन देने  के  लिये  है  ।

 tet  कामत :  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार के  शुभ  संकल्पों  के  अनपेक्ष
 भी

 बहुत
 से

 राज्यों

 द्वारा  इसके  प्रति  दिखाई  गई  उदासीनता  देश  में  सहकारी  भ्रान्दोलन
 की

 तुलनात्मक  असफलता

 का  एक  बड़ा  कारण  रहा  है  ।

 Tete  ०  या  देशमुख :  में  नहीं कह  सकता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  पुरानी
 बातें

 कह  रहे

 जहां  तक  पुरानी  बातों  का  सम्बन्ध  है
 उसके  लिये  तो  सर्वेक्षण समिति  की  एक  उपपत्ति है  जिसमें

 कहा गया  है  कि  यह  ग्रान्दोलन  कुछ  अधिक  सफल  नहीं  हुआ  |  परन्तु जब  से  हमने  पुनर्गठन का  कार्य

 प्रारम्भ  किया  है  मेरा  विचार  है  कि  हम  वे  परिणाम  नहीं
 निकाल  सकते  हैं  जो  कि  हमारे  माननीय

 मित्र  ने  निकाले हैं  ।

 राजमाता  कमलेन्दुमति
 :  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  यह  जो  सहकारी  संघ  हैं

 इनके  जो

 भ्रन्न के  गोदाम हैं  वे  खाती  के  रूप  में  बनाये  जायेंगे
 या  घरों के  रूप  में  बनाने का  विचार है  क्योंकि

 खत्ती  गोदाम  बनाने  से  सस्ती  पड़ती  है
 ?

 ते

 वे  बन  सकें  उनको  बना  कर  इस्तेमाल  करने  का  इरादा  है
 |

 राजमाता  कमलेन्दुमति शाह  :  क्या  पत्तियों  को
 रखेंगे

 !

 डा०  पं०  शा०  देशमुख :  गोदाम  बनाये  जायेंगे
 ।

 कहा  कि  मामले  का  अध्ययन  करने  के  लिये  एक

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :  माननीय  मंत्री  ने

 कया  यह  समिति  केवल  अधिकारियों  ही  की

 समिति  नियुक्त की  गई  है  ।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि

 सम्बन्ध से

 यदि  यह  पूर्ण  रूप  से  af
 नकारियों  की  ही  तो

 यदि  यह  समिति इस
 नियन्त्रण

 के  र

 सरकारी  नियंत्रण की  प्रणाली के
 बदले

 में
 कोई

 सिफारिश  करती  तो  क्या  वर्तमान  व्यवस्था  में

 दूसरा  ढंग  निकालना  संभव  होगा
 ?

 प्रथम तो  इस  समिति  में  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  दोनों  तरह

 a qo  डा०  देशमुख
 :

 र
 सिफारिशों के  सम्बन्ध  में  कभी

 से  ही  कोई  कल्पना
 नहीं कर  लेनी

 के  सदस्य हैं  कौर हमें  समिति  की

 चाहिये  |

 में  रखते  हुए
 कि

 हमारे  देश
 में  सहकारिता  का

 ्रो  ao  aro  मिश्र  :  क्योंकि इस  बात  को  दुष्टि

 उचित  विकास  न  होने  का  एक  मुख्य  कारण  इस  का  य  के
 लिये उचित  प्रबन्ध

 व्यवस्था
 का  न  होना  रहा

 मूल  sat  में
 ।
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 इसलिये  क्या  सरकार  ने  कुछ  विशेष  क्षेत्रों  में  थि  कुछ  राज्यों  के  प्रमुख  जिलों  में  सहकारिता के

 विकास के  लिये  इस  संस्था  अ्रथवा  भ्रान्दोलन को  गैर-सरकारी  निकायों  अथवा  संस्थाओं  को  सौंपने की

 संभावना पर  विचार  किया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  अ०  प्र०  :
 जहां  तक  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  संसद्

 ने  पहले ही  एक  विधि  पारित कर  दी  उस  विधि में  एक  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  कौर  भंडार

 बोर्ड की  स्थापना की  प्रस्थापना  की  गई  है  जो  नीति  सम्बन्धी  geal को  सुलझायेगा  कौर  वित्तीय

 सहायता  देगा  ।  राज्य  स्तर  पर  सहकारिता  सम्बन्धी  राज्य  विभाग  कार्य करता  रहेगा  ।  हमारी

 इच्छा  श्रधिक से अ्रधिक से  अधिक  मात्रा में  गैर-सरकारी  सहयोग  प्राप्त  करने  की  है  ।  हम  भारतीय  सहकारी

 संघ  के  निरन्तर  सम्पर्क में  हैं  उसका  पूर्ण  सहयोग  हमें  प्राप्त हो  रहा  है  ।  सहकारी

 का  अर्थ  ही  यह  है  कि  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  से  श्रमिक  से  प्रतीक  सहयोग  प्राप्त  हो  |

 नदी  घाटी  परियोजनाश्रों  के  लिये  कर्मचारी

 1*१०३६.
 सरदार  इक़बाल  :

 सरदार  झुरझुरी

 कया  सिंचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के

 चारियों के  लिये
 समन्वय

 बोर्ड  द्वारा  नियुक्त  उप-समिति को  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  हो  गयी  है  ?

 सिंचाई  कौर  चविद्यत ६ - च  उपमंत्री  :  amit  श्रीमान्  |

 इक़बाल  सिह :  नदी  घाटी  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  में  प्रविधिक  कर्मचारियों की  कमी

 को
 दष्टि

 में  रखते  क्या  सरकार  इन  कर्मचारियों की  सेवा-निवृत्त वायु  में  वृद्धि  करने  कैप्री  पर

 विचार कर  रही  है  ?

 श्री  हाथी  :  परन्तु  विशेष  मामलों  में  पदावधि
 को  बढ़ाया जा  सकता है  अथवा

 कर्मचारियों  को  पुनः  नियुक्त  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 सरदार  इक़बाल  fag:  व्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  एकीकृत  योजना  ताकि  एक
 परियोजना  के  पूर्ण  होनें  पर  उसके  अधिकारियों  को  दूसरी

 परियोजना  में  स्थानान्तरित  किया  जा  सके
 ?

 pat  हाथी  :

 विचार  करेंगी  ।

 यह  इस  उप-समिति  के  निर्देश  पदों  में  से  एक  रोक  वही  उप-समिति  इस  पर

 श्री  Wo  To  गर्ग  :  आय-व्यस्क  सत्र  में
 मंत्री  महोदय  ने  कहा था  कि  वह  राष्ट्रीय  निर्माण

 निगम  जैसा  कोई  निकाय  अथवा  विभिन्न  नदी  परियोजनाओं ar  समन्वय  करने के  लिये  कोई
 समिति  स्थापित  करने  जा  रहे  थे  ।  कया  मैं  जान

 सकता  हूं  कि
 इस

 मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?'

 श्री  हाथो  :
 यें  दो  विभिन्न  बातें  हैं  |

 प्रारम्भिक  प्रक्रिया  तथा  प्राय  बातों  का  निर्णय  क

 राष्ट्रीय  निर्माण  निगम  की  स्थापना  की  जा  रही  है

 करना  श्रारम्भ कर देगा कर  देगा  |

 र
 लिया  गया  है  और  यह  शायद  दो-तीन महीने

 में
 हमने में  काम

 सम्बन्ध हमारी  योजना

 जहां  तक  कि  विभिन्न  परियों
 io  फालतू  कर्मचारियों के  प्रश्न  का

 क  अनुसार  विभिन्न  परियोजनाओं  म  कर्मचारियों  के  भ्रतिरेक  या  उनकी कमी  का  सुचना  केन्द्रीय
 जल  तथा

 उद्यत
 आयोग  को

 दी
 जा  रही क्या  एक  परियोजना  के  अतिरेक  कर्मचारियों  को

 है  alt
 वह  आयोग यह  देखता है  कि

 i  य
 परियोजनाओं  में  स्थान  दिया  जा  सकता  है  ।

 मूल  wast  में  ।
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 पंडित  gto
 ना०  तिवारी  :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बहुत-सी  नदी  घाटी  परियोजनाओं

 को  प्रविधिक  विशेषकर  इंजीनियरों की  कमी के  कारण  हानि  उठानी  पड़ती  तो  क्या

 सरकार ने  एक  श्रस्विल  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेवा  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है
 ?

 ten  हाथी  :  सिचाई के  लिये  एक  भ्रमित  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेवा  की  स्थापना की  प्रस्थापना

 परन्तु  इसमें  प्रभी  कुछ  प्रगति  नहीं  हो  सकी  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध में
 विभिन्न  राज्यों

 से  पत्र-व्यवहार

 थ्रोट  बातचीत  करते रहे  है  ।

 सरदार  इक़बाल  सिह  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  निचली  श्रेणियों में
 प्रविधिक  करमें

 जेसे  कि  श्रोवरसियरों  इत्यादि की  कमी है  ?  पंजाब में  ऐसा ही  है  ।  क्या  सरकार  नदी

 घाटी  परियोजनाओं  के  लिये  श्रोवरसियरों  का  एक  पुंज  बनाने  का  विचार  कर  रही  हैँ
 ?

 श्री  हाथो  :  यह  ठीक है  कि  श्रोवरसियरों  की  कमी  इस  उद्देश्य  के
 लिये

 विभिन्न  राज्यों
 से  भ्रोवरसियरों के  लिये  १८  मास का  एक  संघटित-सा  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिये  स्कूल  खोलने

 को  कहा  गया  कौर  बहुत से  राज्यों  ने
 ऐसा  किया भी  है

 विभिन्न  राज्यों  के  श्रोवरसियरों  का  एक

 पज  बनाये  जाने  के  अन्य  प्रश्न पर  भी  उप-समिति  द्वारा  ही  विचार किया  गया  परन्तु  क्योंकि  उसकी

 रिपोर्ट  ह  प्रकाशित  नहीं हुई  इसलिये  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि
 समिति  की  सिफारिशें

 हैं--रिपोर्ट  को  भ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 |

 तारके इव री  सिन्हा
 :  क्या  एक  अखिल  भारतीय  इंजीनियरिंग

 सेना  की  स्थापना  में

 हो  रही  दरी का  एक  कारण  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  इस  योजना  में  सहयोग  देने  के  सम्बन्ध  में  मतभेद

 होना है  ?  यदि  तो  वह  कौन-से  राज्य  हैं
 जिन्होंने  इस  योजना  में  सहयोग  न  देने

 की
 इच्छा

 प्रकट

 are |

 उत्पन्न नहीं  होता  है  ।  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 श्री  हाथी

 :  वास्तव वह
 इससे

 नें  प्रतीत  भारतीय  सेवा  की  स्थापना से  असहमत  होने के  विषय  में  श्रपने  दृष्टिकोण व्यक्त
 किये

 हैं  ।

 मों  में  अन्तर  कुछ  राज्यों  में  इंजीनियर  पर्याप्त

 मुख्य  कारण  ag  है  कि
 स्थान-स्थान  के  पेन

 इस  बारे में  राज्य  सरकारों  से
 कर

 संख्या में  कौर  वे  सहमत  नहीं  हैं
 ।

 किन्तु
 हम

 ज्यों  ने  सहमति  या  अ्रसहमति  प्रकट
 की  है

 रहे  मैं  राज्यों के  नाम  नहीं बता  जिन  रा

 उनकी  विस्तृत  सूची  मेरे  पास  नहीं  हैं
 ।

 राष्ट्रीय  राजपथ

 * १०३६.  श्री  स०  चे  सोनिया
 :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 में  सागर  कौर  देवरी  के  बीच  राष्ट्रीय
 राजपथ  संख्या  २६

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश

 पर  पड़ने  वाली  नदियों  कौर  नालों  पर  पुलों  site  पुलियों  का  निर्माण  कार्य  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  कारण
 कौर

 निर्माण-कार्य  कब  से  फिर  शुरू  किये  जाने  की  है
 !

 नहीं
 ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां
 )

 sire
 .

 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता
 |

 म  ara  हो  गया
 तो  मिनिस्टर

 श्री qo
 चं०  सोनिया

 :  जो  पुल
 बनने  वाला  उसका  का

 बनतें  वाला  वह  सब  क्या
 आप

 भूल
 गय े?

 का  पुल
 पुल  बनने  वाला  वह ण

 साहब
 ने

 जो  यह  फरमाया  था  कि  एक  नये  किस्म

 मिल  wast  में  ।
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 प्री  खां  :  झानरेबुल  मेम्बर  साहब  को  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  ने  भी  एक
 खत

 लिखा

 है  जिसमें  उन्होंने  पूरी  पोजीशन  एक्स्प्लेन  की  है  ।  एक  पुल  बनाने
 के  लिये  कुछ

 पहलें  से  काम  करना  पड़ता  उसकी  जमीन  देखनी  पड़ती  है  ।  इसमें  कुछ  लगता  लेकिन  वह

 काम  शुरू हो  रहा  है
 ।

 श्री  चे  सोनिया
 :  कब  शुरू  होगा

 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  है

 पोलिया  रोग

 १०४०:
 att  aN HIATT CHT  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १५  PEXK  को  पूछें  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ८०  तथा  उसके

 भ्रनुपुरकों के उत्तर के  उत्तर  के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगी

 कि  क्या  हाल  ही  में  दल्ली  या  नईं  दिल्ली

 में  पीलिया  रोग  के  किन्हीं  मामलों  की  सूचना  मिली  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :
 दिल्ली

 ate  नई  दिल्ली  में  पिछले  तीन  महीनों
 में

 पीलिया  रोग  के  केस  इस  प्रकार  हुए  हैं

 १०  ३े १९४६

 PERK  ८२

 १९४६

 (२३  PEXR  TH)  द्र

 a i)  ave

 पीलिया  रोग  के  कुछ  केस  सारे  वर्ष  ही  होते  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  दिल्ली  या  नई  दिली
 में

 इस
 रोग

 के  बढ़ने  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 कामत
 :  पीलिया

 रोग  के  केसों  के
 ये

 आंकड़े  कहां  से  लिये  गये  3 —_seqarat & efsreret के  रजिस्टरों
 से  या  कहीं  से

 ?

 श्रीमती  चन्द्र दो खर
 :

 अस्पतालों
 शर

 दवाखानों  से  यह  रिपोर्टो  मिलती  हैं
 |

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  गत  वर्ष  पीलिया  रोग  में  दिल्ल  के  अस्पतालों में  बहुत

 अधिक  व्यक्तियों  की  मृत्यू  होने  के  कारण  दिल्ली के  निर्धन  निवासियों ने  यह  सोचा  हो  कि  उन्हें  घर

 पर
 रह  कर

 गौर  एलोपैथिक के  अतिरिक्त  sea  प्रणाली  से  इलाज  करा  कर  अधिक  लाभ
 की संभावना

 प्रौढ़  इसलिये  वे  भ्र स्प तालों  में  नहीं  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत  कौर )  मुझे  खेद  है  कि  यह  बात  ठीक  नहीं  हो  सकती

 क्योंकि  अस्पतालों  में  संख्या  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  सभा  के  एक  सदस्य  सरदार बलदेव  सिंह  इस  रोग  से

 सख्त  बीमार  हैं  कौर  जिस  रोग  से  वह  पीड़ित  हैं  उसे  पीलिया  रोग  निर्धारित  कर  दिया  गया  जिसका

 कारण  दूषित  जल  का  सेवन  बताया  गया  है  ?

 माह  ग्रेजी  में  ।
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 जानती हुं  ।  उनको  बहुत  पहले  पीलिया

 भूत  कौर  :
 ऐसा  कहना  ade गलत  है  में  सरदार  बलदेव  सिंह  को  भलीभांति

 हुमा
 था  जल  के  दूषित  होने  से  बहुत  पहले  से  वह  इस  रोग  में

 ग्रस्त  उनके  बीमार  होने  का  कारण  इससे  बिल्कुल  भिन्न  था  |

 tat  कामत
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  मंत्री
 शौर  दिल्ली के  भूतपूर्व  राज्य  गत  वर्ष

 की  महामारी  उसके
 परिणामस्वरूप

 मरने  वालों  को  प्रतिकर  देने  के  मामलों में  अपने  उत्तरदायित्व
 को  एक  दसरे  पर  बहुत  ही  भ्र शोभनीय  तरीके  से  डाल  रहे  और  यदि  तो  व्या  माननीय  मंत्री  कम
 से

 कम  इस  वर्ष  तो  इसका  पूर्ण  उत्तरदायित्व  ऊपर  लेती  हैं  और  यदि  राजधानी  में  अवस्था  बिगड़
 जाती

 है  तो  क्या  वह
 yay

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  उदाहरण  का  aa  करेंगी  ?

 महोदय
 :

 इसका  उत्तर  देना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 tat  stra  :
 कम  से  कम  पहले  भाग  का  उत्तर  तो  दिया  जाये

 ।
 दूसरा  भाग  भी  महत्वपूर्ण  है

 poem  महोदय
 :

 मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हं  ।  माननीय  सदस्य  ने  गत  वर्ष की  geal

 के  उत्तरदायित्व  के  दूसरों  पर  डालने  की  बात  कही  श्र  यह  आ्राइवासन  मांगा  है  कि
 स्वास्थ्य  मंत्री  पूर्ण

 उत्तरदायित्व  लेंगी  ।
 वह  तो  है  ही  ।

 जहां  तक  उत्तरदायित्व  का  सम्बन्ध  वह  पुर्णतया  उत्तरदायी

 है
 ।

 जहां  तक  दूसरे  मामलों  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  यहां  कोई  श्राइवासन  प्राप्त  नहीं  कर  सकते
 f  |

 श्री  कामत
 :  क्या  माननीय  मंत्री  अक्तूबर में  विदेशों  से  अपनी  व्यस्त  छट्टी  से  लौटकर  यह

 जानने  की  चिंता  की
 थी  कि

 कितने  दिनों  तक  दिल्ली  की  जनता  को  दूषित  पानी  पीना  पड़ा  ?

 श्री  गाडगिल
 :

 एक  अभिनय  wea  के  सम्बन्ध में  क्या  माननीय  सदस्य  ऐसी  went और
 प्रपमानजनक

 बातें  कह  सकते  जिनका  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध
 नहीं

 है  1.0

 महोदय
 :

 कल  भी  मैंने  यह  कहा  था  कि  जहां  तक  weal  का  सम्बन्ध  ऐसी  बात  नहीं

 कही  जानी  चाहिये  ।  कुछ  भ्र वसर  ऐसे  हो  सकते हैं  जबकि  ऐसी  बातें  कहना  उचित  कौर  उनकी

 संगतता  का  वहीं उसी  समय  निर्णय किया  जायेगा  ।  प्रश्नों के  बारे  में  कोई  या  उत्तेजक बात  नहीं

 कही  जानी  चाहिये  ।  सीधा  ate  स्पष्ट  वास्तविकता  पर  आधारित  प्रश्न  होना  कि  क्या

 यह  ठीक  है  या  वस्तुस्थिति  कया  शादी  ।  afr  कुछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 माननीय  सदस्यों  को  बार-बार  यह  बताना  मेरे  लिये  कष्टकर  है  ।  प्रस्तावना नहीं  होनी  चाहिये  ।

 fait  कामत  :  आपकी  बात  से  मुझे  दु:ख  पहुंचा  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मैंने

 केवल यह  पुछा है  कि  विदेश
 में

 व्यस्त  रहने के  यहां  अक्तूबर में लौट में  लौट  जाने पर  क्या  उन्होंने  यह

 जानने  की  aver  की  है  कि  अक्तूबर  मास  में  दिल्ली  संयुक्त  जल  तथा  नाली  ats  ने  दिल्ली  की  जनता  को

 कितने  दिनों  तक  गन्दगी  मिश्रित  जल  दिया
 ?

 माननीय  सदस्य
 :

 कोई  उत्तर  नहीं  दिया  जाना  चाहियें
 ।

 महोदय
 :  क्या  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  कि  उनके  विदेश  प्रवास

 के  समय  यहां  जल  दूषित  हुआ  था
 ?

 +  राजकुमारी अमृत  कौर  :  इस  सभा  में  जो  प्रदान  पूछे  जाते  मुझे  उन  पर  बड़ी  पत्ति  है
 ।

 किसी भी  समय  मेरे  विदेशों में  छूटी  मनानें के  लिये  जाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।  सुरक्षित जल

 संभरण

 के  बारे में  मैंने  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया है  कौर  कई  प्रश्नों  के  इस  सभा  में  उत्तर
 दिये

 जैसा कि  तथ्यों  से  ज्ञात  हुमा  है  इस
 वर्ष

 जल  दूषित  नहीं  हुआ  है
 |  मैं  संयुक्त जल  तथा  नाली

 hae  अंग्रेजी  में  ।
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 बोर्डे  के  लिये  उत्तरदायी  हूं  |  एक  संसदीय  स्वास्थ्य  समिति  भी
 जो  संभी  बातों  की  देखभाल  करती

 है  प्र यह  भी  देख  सकती  है  कि  इस  सभा  में
 जो

 श्रीनिवासन  मैंने  दिये  हैं  वह  पुरे  किये  गये  हैं  या  नहीं
 ।

 यदि  इस  प्रकार  से  मुझसे  प्रदान  पूछें  जायेंगे  तो  मैँ  उनका  उत्तर  देने से  इन्कार  कर  दूंगी |

 श्री  इयामनंदन  सहाय :  क्या  सरकार यह
 बताने  की  कृपा  करेगी  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 कई  बार  इस  रोग  के  लक्षण  झाँख  पर  या  मुख  पर  बल्कि  मस्तिष्क  में  दिखायी देते हैं

 श्री  देवेश्वर  सर्मा
 :  क्या  सरकार यह  बताने  की  कपा  करेगी  कि  अरब जो  जल  जाता

 उसे  बिना  उबाले  पिया  जा  सकता  है
 ?

 राजकुमारी  प्रति  कौर
 :

 हां
 ।  कुछ  सप्ताह  पूर्व  एक  प्रेस  टिप्पणी  जारी  की  गई

 थी  कि
 पानी

 को  बिना  उबाले  पीने  के  लिये  काम  में  लाया  जा  सकता  है
 |

 बुकिंग  कौर  पोल  कलक

 1*१०४१.  श्री  वेलायुघन :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 रेलवे  में  बुकिंग  सनौर  पार्सल
 पलकों

 के  पास  जो  ऊंचे
 वेतन क्रम

 वाले  पद  हैं  उनकी  प्रतिशतता  निम्नतम

 कया  यह  सच  है
 कि

 इन  पलकों  को  सेक्टरों  के  पदों  पर  पदोन्नति  पाने  का  कोई  निश्चित

 मार्ग  नहीं  दिया  गया  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उच्च  बे तन क्रम  वाले  पदों  के  २५  से  कम  करके  १४  प्रतिशत  कर

 दिये  जाने  से  उपरोक्त  भाग  में  वर्णित  रूप  में  पर्याप्त  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  गई  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  झर  नही ं।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 इंस्पेक्टरों  के  पदों  पर  पदोन्नति  किस  प्रकार  की  जाती  है
 ?

 क्या  केवल  पार्सल

 बैरकों  की  पदाली  से  की  जाती  है  या  बाहर  से
 ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  पदोन्नतियों  वरिष्ठता  एवं  कुशलता  के  पर  की  जाती  हैं
 ।

 बेला यु धन
 :

 कया
 पदोन्नतियों

 इसी  पदाली  से  नहीं  की  जाती  हैं  बल्कि  बाहर  से  wale

 सामान्य  पुंज से
 भी  की  जाती  यद्यपि  उस  पुंज  में  सम्मिलित  कर्मचारियों को  वित्तीय  मामलों  प्रौढ़

 लेखा  का  कोई  नहीं  होता  है  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  विभिन्न पदों  पर  पदोन्नतियों  इस  विषय में  जो  नियम  कौर  विनियमन

 हैं  उनके  अनिवार्य  की  जाती  हैं  ।

 केन्द्रीय  घास  क्षेत्र  सर्वेक्षण  दल

 1*१०४४.  श्री इ०  ईयाचरण :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  घास  क्षेत्र  सर्वेक्षण  दल  ने  अपना  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  कौर  कोई  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  किया  कौर

 यदि  तो  उसने  क्या  सुझाव  दिये  हैं  sx  सिफारिशें  की  हैं  ?

 मंत्री  To  हा०
 दुखी  )  नहीं  ।  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  करने  में  २-३

 वर्ष  शर
 लगेंगे

 ।
 केन्द्रीय

 घास  क्षेत्र  सर्वेक्षण  दल  ने  भ्र भी  तक  पंजाब  (  पैप्सू  समेत  )  ,  पशिचम उत्तर
 पश्चिमी  राजस्थान  /

 Wala,  बम्बई  के
 कुछ
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 भाग  (
 e

 BNC  बड़ौदा  तथा  भूतपूर्व
 आरावनकोर-कोचीन

 और  कुर्ग  राज्यों  के  घास
 क्षेत्रों

 का पुत्र-परीक्षण  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  है  ।

 )
 घास  क्षेत्र  सर्वेक्षण  दल  के  REYY-YY  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  शर  सुझावों

 का
 एक

 संक्षिप्त  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 राजमाता  कमलेन्दुमति  शाह  :
 क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  यह  जो  घास  उगाने  के  स्थान हैं  वह

 हर  गांव
 में

 जानवरों
 के  चरने  के  वास्ते  खेती

 की
 भूमि  से  किस  झ्रनपात  में  रखे  जायेंगे  ?

 डा०  प०  का  देशमुख :  यह  सवाल तो  प्रेस  के  सर्वे  )  के  बारे में  है  ।

 जिया  भराली  नदी  पर  पुल

 ११०४५.  श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  १६  PENS  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १८३१
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  में  जिया  भराली नदी  पर  प्रस्ताव
 वत  पुल  के  लिये  स्थान  चुने  जाने  के  बाद

 कोई  परिवर्तन  gar  ak

 यदि  तो  कौन-सा  स्थान  अन्तिम  रूप  से  चुना  गया  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री का  ०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  प्रभी  तक  स्थान  चुना  ही  नहीं गया  है  ?

 fat  went
 :

 स्थान  चुन  लिया  गया  है  ।

 का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  मैं  स्थान  के  बारे  में  जान  सकता  हूं
 ?

 श्रलगेशन  :  यह  स्थान  वर्तमान  नौका  घाट  से  दो  मील  नीचे  की  भ्रांत  राज्य  के  इंजीनियरों

 ने  इस  पर  भी  विचार  किया  था  ।  अग्रेतर  निरीक्षण  अ्रतिरिक्त  परामर्शक  इंजीनियर  द्वारा  पहले

 चुना  गया  स्थान  स्वीकार  कर  लिया  स्थान  चुन  लिया  गया  है
 ।

 श्री  का०  To  त्रिपाठी  :  क्या  नदी
 को

 बहुत  दूर  तक  बदलना  आवश्यक  ताकि  पुल  उस

 स्थान  पर  बनाया  जा  सकें  ?

 Tat  श्रलगेशन
 :

 नदी  को  मार्ग  पर  रखने  के  लिये  नदी  को  बांधने  के  कार्य समेत  बहुत  से  कार्य

 करने  पड़ेंगे  ।

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी
 :  निर्माण  कार्य  के  कब  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  ध

 pat  श्रलगेशन
 :

 मेरे  विचार  से  प्राक्कलन  कभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  उनकी  पड़ताल  करनी

 होगी  ।  प्राक्कलनों के  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  में  भ्रनुमोदित  हो  जाने  पर  कार्य  आरम्भ  होगा

 उड़ीसा  at  चीनी  की  फैक्टरियां

 1१०४७.  श्री  संगण्णा
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  चीनी  की  नई  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  लिये  कोई  नये  लाइसेंस

 दिये गये

 यदि  तो  किन  स्थानों
 दौर

 क्या
 यह

 लाइसेंस  सहकारी  संस्थाओं
 को

 दिये
 गये  है ंया  किसी  और  को  ?

 मूल ५  म्रंग्रेजी  में  ।
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 202¥  मौखिक  उत्तर

 कृषि  मंत्री
 का  &  |  छात्र

 १३५  च्युत  Qty  देशमुख )  at  ।  एक  लाइसेंस दिया  जा  रहा  है

 जिला  गंजम  ।

 सहकारी  संस्था  ।

 श्री  संगण्णा
 :

 क्या  समितिਂ  के
 प्रतिवेदन

 में  की  गयी
 सिफ  feat  को  ध्यान में  रखते हुए

 नये  लाइसेंस  देने  के  yet  पर  विचार  किया  गया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  झ्र
 ०  प्र०  जेन )  नहीं  ।  हमने  किसी  विशेष

 सीमा
 तक

 लाइसेंस

 जारी  करने  का  निर्णय  किया  था  ।  वह  सीमा  श्रब  लगभग  पूरी  हो  चुकी  है
 a

 हम  निर्धारित की
 गयी

 नीति  के  भ्रनुसार  लाइसेंस  जारी  कर  रहे  हैं  ।

 fait  संगण्णा
 :  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  लाइसेंस  जारी  किया  उसका  वर्तमान  चीनी

 कारखाने पर  कौर  राज्य  में  चावल  उत्पादन  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 शनी ब्र  जैन
 :  मैं  इस  प्रश्न का

 वास्तविक
 भाव  नहीं

 समझ  सका  |  सम्भव  है  कि
 कुछ

 क्षत्रों  जिनमें इस  समय  चावल  की  खेती  होती  गन्ने की  खेती  होने
 लगे  ।  परन्तु  ऐसा  क्षेत्र

 बहुत  कम  होगा  ।

 रेलवे  कमंचारो

 TERR,  श्री  राधा  रमण  :  क्या  रेलवे  मंत्री
 ४  wie  तथा  २७  @euy  को  पूछें

 गये
 अ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  ५४१  तथा
 ११८६

 के  उत्तर
 के  सम्बन्ध में  यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ब  ४

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारियों पर  वेतनवृद्धि  के  लेने  के  fare  बी  दण्ड  के  लगाने  के  प्रदान

 के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया

 क्या  पीड़ित  कर्मचारियों  द्वारा  रेलवे  प्रशासन के  विरुद्ध  कोई  मामले  दायर  किये  गये

 अरर

 यदि  तो  उन  मामलों  का  क्या  परिणाम  हुमा  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  सरकार इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची है  कि

 वेतनवृद्धि यों  को  रोक  देना  सेवा  नियमों  के  भ्रमित  पूर्णरूपेण  उचित  था  ।

 bas  a
 जिन  क्मेंचारियों  की  वेतनवृद्धि  रोक  दी  गयी  उनके  द्वारा  कुछ  मामले  किये

 गय हूं  !

 कुछेक  मामलों  में  तो  वेतनवृद्धि यों का  रोका  जाना  मजूरी  भुगतान  झ्र धि नियम से  क्ति

 पुरस्कार  माना  गया  है  अन्य  मामलों  में  नहीं  ।

 ret  राधा  रमण
 :

 क्या  कर्मचारियों  द्वारा  चलाये  गये  कोई  ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें  सरकार
 हार गयी  है  ?

 श्री  श्रलगेशन
 :  बम्बई में  ।  परन्तु  पंजाब  उच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  यह

 मजूरी  भुगतान
 अधिनियम

 से  शक्ति  नहीं  और  वहां  पर  कर्मचारी हार  गये  इसलिये

 सरकार  मजूरी  भुगतान  afatam  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ।
 oe,

 मूल  sist  में  ।
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 wat  के  लिखित  उत्तर

 भोपाल-बीना रेलवे  लाइन

 1*  १०१८.  शी त०  ०

 रोहित  प्रश्न
 fage  राव

 :
 क्या  रेलवे

 मंत्री  ३०  १९५६  को  पूछे  गये
 संख्या  २७०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल से  बीना  तक
 दोहरी  लाइन  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  पक्का  फैसला

 यदि  तो  निर्णय  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  नहीं ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रेलवे  बोर्ड  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  श्र

 उस
 पर

 विचार  कर  लेने  के  बाद  ही  करेगा  ।

 a

 राष्ट्रीय  राजपथ

 थ्रो  केशव  भ्रय्यंगार  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  सन्  PEUY-¥E  तथा  १९५६-५७  में  मंजूर  किये  गये  मुख्य  राष्ट्रीय

 राजपथों  सम्बन्धी  मूल  कार्यों  का  प्राक् कलित  परिव्यय  क्या  कौर

 इस
 राशि

 में  से  कितना  धन  वास्तव  में  खर्च  किया  गया है  कौर  कितना  व्यतीत  हो
 गया  है

 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  १०  लाख  ७४  हजार

 तथा  9  लाख  ७७  हजार  रुपये  |

 oat  तक  उपलब्ध  aimed  के  TATE  १९५५-५६  में  ६  लाख  २४  हजार  श्र
 PEXE-YO A में  ११  हजार  रुपये  ।  क्योंकि  प्राक् कलित  राशि  काम  पुरा  होने  तक  के  समय  के  लिये  है  कौर

 प्रति  वर्ष  के  Tare  पर  मंजूर  नहीं  की  गयी  राशि  के  व्यपगत  होने  का  कोई  Tea  ही  उत्पन्न  नहीं

 होता  ।

 सहायक  चिकित्सा  कार्यकर्ता

 1*१०२१. श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सहायक  चिकित्सा  कार्यकर्त्ाश्रों  को  प्रशिक्षण  देने  का  द्विवर्षीय  कोर्स  कार्यान्वित

 किया जा  रहा  तौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत
 :

 सहायक  चिकित्सा  array के  प्रशिक्षण

 का  द्वि-वर्षीय  कोर्स  अभी  प्रारम्भ  नहीं  हम्ना  है  ।

 अभी  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्थापित मार्ग  पर  कोई  भी

 मिल  अंग्रेजी  में
 ।
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 1*१०२३.  श्री  डाभी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५३-५४  में  परिश्रमी  रेलवे  में  प्रति
 दस

 लाख  मीलों
 में  जितनी

 दुर्घटनायें  हुई  है ंवे  wes  रेलों
 की  दु्घटनाश्रों  की  श्रपेक्षा बहुत श्रधिक बहुत  अ्रधिक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।

 दुर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  इंजन  कौर  डिब्बे  खराब  हो
 जाते

 झ्र

 कभी  ढोर  गाड़ी  के  नीचे  करा  जातें  थे  ।

 इंजन  कौर  डिब्बों  के  खराब  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  एकीकरण  के
 बाद

 भारतीय  राज्यों
 की

 बहुत  सी  गैर-सरकारी  रेलों  के  एकीकरण  के  कारण  यह

 tara
 पिछड़ गयी  है  ।

 संकलन

 का  सदा  एक  समान  नहीं  रहा  है  ।

 रेलवे  प्रतिनिधिमण्डल की  जापान  यात्रा

 1*१०२४५.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २४५  PEXK  को  पूछे गये  तारावती

 प्रदान  संख्या  २८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  तथा  जापान  की  रेलवे  व्यवस्थापकों  के  कार्य  संचालन  का  प्रध्ययर  करने  के  लिये

 वहां पर
 जो  प्रतिनिधिमण्डल  गया  उसने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 (=)  यदि  at,  तो  क्या  उस  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  प्रतिनिधिमण्डल का  औपचारिक

 प्रतिवेदन  अभी  तक  तैयार  नहीं  gar  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 खण्डवा-भ्रमर  लाइनों  पर  चलने  वाली  रेलगाडियां

 १०२४.
 श्री  भीखा भाई  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २  PEXE  को  पूछे  गये  भ्र तारांकित

 संख्या
 ३७७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिमी  रेलवे  के  खण्डवा-श्रजमेर  सेक्शन  पर  कोई  गाड़ी  चलाई  गई  कौर

 यदि  तो  इससे  किस  सीमा  तक  भीड़-भाड़  में  कमी  हुई  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  नही ं।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेलवे  कर्मचारियों
 को

 आकस्मिक  छुट्टियां

 1*१०३१. श्री  धूपिया  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उत्तर  पूर्वी  रेलवे  में  प्रत्येक  स्टेशन  मास्टर  को  यह  भ्र धि कार  नहीं  है  कि
 वह  अपने  अधीनस्थों  को

 भ्राकस्मिक  छुट्टियां  दे

 हस प्रकार की
 क्या  है--क्या  ऐसा

 छुट्टी  के  लिये  आवेदन  करने  कौर  स्वीकृति  प्राप्त  करने  का  सामान्य  तरीका
 टेलीग्राम  अथवा

 साधारण  पत्र-व्यवहार
 से  होता

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 क्या यह  एक  श्राम  शिकायत  है  कि  रियों  को  श्रावस्यकता  के
 समय  छुट्टी

 नहीं
 ate

 यदि  भाग  का  उत्तर  हां  में  है  क्या  सरकार  आकस्मिक छुट्टी  देने  के  तरीके को  बदल

 देगी  ताकि  कर्मचारियों  को  सुविधा  हो  सके  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  हां  ।  २००-३००

 किये  तथ  उपर के  वेतन क्रम  स्टेशन  मास्टरों को  ही  इस  बात  का भ्र धि कार है  कि  वे  अपने  अधीनस्थ

 पदाधिकारियों  की  आकस्मिक  छुट्टी  स्वीकार  करें  ।

 तरीका  यह  है  कि  श्रीचंदन-पत्रों  के  द्वारा ही  प्रार्थना की
 जाये  |  उनकी  स्वीकृति  की

 सूचना  साधारण  पत्र  व्यवहार  के  द्वारा  भेजी  जाती
 यदि  मामला  अत्यावश्यक  हो  तो  उसकी

 सूचना  टेलीफोन  के  य्  ग्रीवा  तार  के  द्वारा  भेज  दी  जाती  है  |

 (7)  जो  नहों  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 परिवार  अयोजन  पदाधिकारी

 R03  थ्रो  गार्डियन गौड़  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी
 कि  :

 क्या  यह  सच  द  कि  परिवार  श्रायोजन  बोर्ड  ने  यह  सिफारिश
 की

 है
 कि

 प्रत्येक  राज्य  में

 रक  परिवार  आयोजन  पदाधिकारी  नियुक्त  किया

 यदि  तो  क्या  वह  सिफारिश  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली
 गई

 उक्त  पदाधिकारी  के  मुख्य  कार्य  क्या-क्या  होंगे
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  aaa  कौर  )  :  हां  ।

 वह  सिफारिश  aft  विचाराधीन है  ।  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  कोई  निर्णय  किया

 जायेगा  |

 प्रस्थापित  राज्य  परिवार  आयोजन  पदाधिकारियों  के  मुख्य  कार्य  बताने
 वाला  एक़  विवरण

 क

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  दिया  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध से
 wat २८  |

 eal  नदी  योजना

 1*१०३७.  श्री  राम  देखकर लाल  :.
 क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 किसी  योजना

 क्या  उत्तर  प्रदेश की
 सरकार  ने  राप्ती  नदी  को  नियंत्रित  करने

 व

 अर्थात्  जल-कुंडी  योजना  की  स्वीकृति  के  लिये  प्रार्थना  की

 उससे  कितनी  बिजली  उत्पन्न  होने
 की

 आशा  है  कौर  कितना  क्षत्र  सींचा

 उसस  बाढ़-नियंत्रण  कितनी  सहायता
 श्र

 उसकी  मंजूरी  देने  में  यदि  कोई  देर  लगी  है  तो
 उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 प्रारम्भिक  प्राक्कलन  तो  प्राप्त

 सिंचाई  site  विद्युत  उपमंत्री  :  से

 प्रतीक्षा की  जा  रही  योजना
 के

 हो  गया  परन्तु  परियोजना के
 ब्योरेवार  प्रावधान  की

 तो  ब्योरेवार  प्राकलन  प्राप्त  होने
 sic  प्रविधिक  तथा  वित्तीय

 ब्योरों  कौर  उन्हें  मंजूरी  देने  का  काम

 परीक्षण  करने  के  बाद  ही  होगा
 |  —_— ee

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 फलों को  डिब्बों  में  बन्द  करने  का  उद्योग

 श्री  प्र०  क०  गोपालन  :

 1१०३८.
 श्री  श्रय्युण्णि :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  नें  केरल  राज्य
 में  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  के  उद्योग  को  प्रारम्भ  करने

 की  संभावनाओं की  खोज  की  कौर

 यदि  तो  परिणाम  कया  हैं
 ?

 fare तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  मप्र  समूचे  राज्य
 में  फलों

 को  डिब्बों
 में  बन्द

 करने  के  उद्योग  को  शुरू  करने  की  संभावना  पर  कभी  तक  विचार  नहीं  किया
 गया

 है  किन्तु हाल  में  ही

 नयाटिंकारा  विलावेंकोंड  सामुदायिक  परियोजना  में  विद्वेष  रूप  से  खोज  की  गई  है
 ।

 सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  का  एक  छोटा  कारखाना

 प्रारम्भ  करने  की  योजना  तैयार  की  गई  है  ।

 तेल  तथा  तिलहन

 1*  १०४२.  Sto  Ho  न०  पारिख  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  तेल  तथा  तिलहन  की  क्या  स्थिति  है  तथा  array  फाइल  की  क्या  स्थिति

 उनके  सम्बन्ध  में  निर्यात  नीति  क्या

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सभी  प्रकार  के  तेलों  तथा  तिलहनों  के  मूल्य  में  असाधारण  वृद्धि
 की  भ्र  भ्राकर्षित किया  गया  कौर

 यदि  तो  सरकार  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 तथा  कृषि
 मंत्री  श्र०  प्र०  :

 उपलब्ध  जानकारी  देने  वालें  दो  विवरण

 सभा-पटल पर  रखे  जाते  हैं  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३०  |

 (@)  इस
 समय  मुख्य  खाद्य  तेलों  यथा  तिल  तथा  सरसों  के  निर्यात  पर  रोक  लगी

 हुई  नारियल  के  तेल  के  निर्यात
 पर

 सदा  से  ही  रोक  रही  मुख्य  mara  तेलों  यथा  कलसी  ate

 रैंडी  के  तेलों  के  लिये  स्वतन्त्र ताप वंक  लाइसैंस  दिया  जा  रहा  है  ।
 पांच  मुख्य

 तिलहनों
 के  निर्यात

 पर

 रोक  लगी  हुई  है  ।

 शौर
 PeyUyY  के  अन्त  से  वानस्पतिक  तेलों  के  दाम  बढ़ने  बन्द  हुए  ।  सरकार  तेल तथा  तिलहन  के  भ्रन्तर्देशीय  मूल्यों  का  निरन्तर  सावधानी  से  झ्रध्ययन  कर  रही  है  तथा  उसे  रोकने  के  लिये

 आवश्यक  तरकीबें  कर  रही  है  जिनमें  निर्यात  नीति  ate  निर्यात  शुल्क  में  समायोजन  का  प्रदन  भी  शामिल  है  ।

 रेलवे  इंजन

 1१०४३.  श्री  ब०  स०  मुक्ति  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चितरंजन में  सवारी  गाड़ियों  क  इंजन  भी  बनाये

 यदि
 तो  कार्य कम  के  पहिले  क्रम  में  कितने  इंजन  निर्मित  होंगे  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 श्रलगेशन  )  हां  ।

 १०  डब्लू०  टी ०  ३६

 म
 ~

 ||
 पी०

 इंजन  |

 मरंग्रेजी
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 बम्बई  उपनगरीय रेलवे  सेवा

 1*१०४६.  श्री  तुलसीदास :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  तथा  परिश्रमी रेलवे  बम्बई  की  उपनगरीय  गाड़ियों  में  कितनी  भीड़भाड़
 रहती

 इस  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  मध्य  कौर  faa  रेलवे  की  उपनगरीय

 शाखा  कितने
 अ्रतिरिक्त  डिब्बे  ate  गाड़ियां दी  गई  ak

 भीड़भाड़
 से  हुई

 रेलवे  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज  :  से  सभा-पटल  पर  एक
 विवरण

 रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ३१  ]

 बीकानेर रेलवे  वकंशाप

 *
 १०४८. श्री  प०  ला०  बारुपाल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  का  बड़ा  स्टोर  बीकानेर में  नहीं है  सनौर  masse  सामग्री

 जोधपुर  से
 मंगानी  पड़ती है  कौर  इससे  काम  में  विलम्ब होता

 कौर

 क्या  बीकानेर में  एक  बड़ा  स्टोर  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :

 बीकानेर  में  एक  सब-स्टोर डिपो

 जिसमें  कारखाने  की  जरूरत के  लिये  काफी  सामान  रखा  जाता  है  ।  इस  डिपो  से  जितना  सामान

 निकाला  जाता  उसे  निर्धारित  समय पर  पुरा  कर  दिया  जाता  है
 ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  बीकानेर  के  रेलवे  कारखाने  के  विस्तार  के  साथ-साथ

 वहां  अधिक  सामान  रखने  की  व्यवस्था  भी  की  जायेगी  ।

 नैलोर-मेदार  रेलवे  लाइन

 1१०४९,  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नेलौर-मेदाकुर रेलवे  लाइन  का  जिसके
 लिये  चालू  बजट

 में
 धनराशि

 नियत
 की

 गई  है  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  कर  दिया  गया

 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण कब  तक  समाप्त  हो  जायेगा ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  WH

 नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 mix  में  खाद्य  की  स्थिति

 १*१०५०.  डा०  रामा  राव  :
 कया  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री
 यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रान्तर  प्रदेश  सरकार ने  शआन्ध्न में  खाद्य  की
 गम्भीर  स्थिति

 तथा
 चढ़ी

 हुई
 कीमतों

 को  रोकने के  लिये  केन्द्रीय  सरकार से  अ्रधिक  wa  भेजने  तथा
 अ्रांन्घ्र  से  चावल  का  निर्यात  बन्द  करने

 की  प्रार्थना  की  और

 इस  मामले में  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है

 !

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  (  झ्र ौर  -
 हैदराबाद

 का
 प्रदान  में  विलय

 क ेी  है  कि  हैदराबाद  के
 केन्द्रीय  रक्षित  डिपुओं

 होने  कपरवार  अ्रान्ध्र
 प्रदेश  सरकार

 ने  यह

 मूल  war  मे ं।
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 से  मद्रास  श्र  मैसुर  को
 जो  भेजा

 जा
 है  वह  बन्द  होना

 चा fea  ।
 यह  बात  मान

 ली
 गई

 तथा

 उस  चावल  को  राज्य  सरकार को  हैदराबाद  तथा  सिकन्दरा बाद  शहरों  में  वितरण
 के

 लिये
 दे

 दया

 गया  |

 मद्रास-दटोकोरोन  एक्सप्रेस  दघटना

 1१०५२
 श्री  वोरस्वामी

 श्री  कामत

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 २३  १९४६  को  हुई  मद्रास-ट्टीक़ो  रीन  एक्सप्रेस  में  कुल
 कित  ग  व्यक्तियों

 की
 मृत्यु  हुई

 कितने  wea  व्यक्ति  घावों  के  कारण  त्रिचिरापल्ली  अस्पताल  में  मर
 कौर

 अस्पताल से  कितने  राहत  व्यक्ति  ठीक  होकर  चले  गये
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ग्र लग दान )  ६-१२-१९५६  को  स्थिति  इस  प्रकार  थी
 |

 31

 ८२  (६-१२-१९५६ के के  दिन ।

 रेलवे  कर्मचारियों  का  श

 1*१०५३.  श्री  त०  ao  विट्ठल  राव :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  कर्मचारियों  को  दिये  जाने
 वाले  मंगाई

 भत्ते  भविष्य  निधि  तथा  उपदान

 कै  प्रयोजन

 के  वेतन  मान  लेने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसे  कब  क्रियान्वित किया  ak

 ix  )  यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा
 परिवहन  उपमंत्री

 :  इस  प्रइन पर  गाडगिल  समिति ने
 FEKR  में  विचार  किया

 था
 तथा  उसने यह  सुझाव  दिया था  कि  go  रुपये तक  मासिक  वेतन

 पाने
 वाल

 विभिन्न  वेतन  स्तरों  के  भ्र सैनिक  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  महंगाई
 भत्ते  के  ५०  प्रतिदिन  कुछ  जिनमें  भविष्य  निधि  कौर  उपदान  भी  शामिल  वेतन

 माना  जाय  ।

 सरकार ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  तथा  इसे  भविष्य  निधि  तथा  उपदान
 प्रयोजन  के  लिये  १  श--र

 से
 तथा  अन्य  प्रयोजनों

 के  लिये  8-8-4 3  से  क्रियान्वित  कर  दिया
 गया  |

 उक्त  (  )  को  ध्यान  में
 रख  कर  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 पुष्टी कृत  दुध

 1१०४४.  श्री  झूलन  fag
 सिह

 क्या
 भअ्रतारांकित  संख्या  १५६२  के  उत्तर  के

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  १०  PENS  को  पूछे  गये

 सम्बन्ध

 में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मूल  wash  में  ।
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 क्या  मद्रास
 तथा  कलकत्ता  में  पुष्टी कृत  दूब  संयन्त्र  बनाने की  योजना  का  अन्तिम

 रूप  से  निचय  कर  लिया  गया  ak

 यदि  तो  उनमें  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 vat  कृषि  मंत्री  कर  प्र७  कलकत्ता  दूध  परियोजना का
 अन्तिम

 रूप
 से  निचय

 हो  चुका है  ?  मद्रास  दूध  परियोजना  का  ब्योरा  विचाराधीन है  |

 कलकत्ता  दूध  योजना  के  3,०००  पुष्टि कृत  दूध  और  मलाई  वाले

 बर्तन  वाले  संयन्त्र  पर  लगभग  ५३  लाख  रुपया  व्यय  किया  जायेगा  ।  २,००० मन  पुष्टीकृत

 मलाई  वाले दब  बर्तन वाले  मद्रास  संयन्त्र  पर  अनुमानित  व्यय ४४  लाख  रुपया  होगा ।

 गाड़ो  का  पटरों से  उतरना

 *१०५५.  श्री  डाभी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १७  2QEUS  को  पूछे  गये  तारांकित
 प्रदान

 संख्या r&  क॑  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  के  सरकारी  जिसने  १९  मई  को  संख्या  ३४०  डाउन

 राजकोट-प्रौढा  डाकगाड़ी  के  पटरों  से  उतरने  को  संविधिक  जांच  की
 के

 प्रतिवेदन
 पर

 तथा

 जांच  करने  वाले  सरकारी  इन्सपैक्टर  तथा  मुख्य  प्रबन्धक  के
 मतभेद

 पर
 कोई  निश्चय  कर  लिया

 ar

 यदि  तो  यह  विनिश्चय  किस  प्रकार  का  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़
 कौर  जी

 रेलवे  बोर्ड

 ने  रेलवे  के  सरकारी  इन्सपैक्टर  के  निर्णय  को  स्वीकार  करने
 का

 fea  कर  लिया है  ।

 रेलवे के  उपकरण

 *  RoXq  थ्रो  alo  ०  फार्मा  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  १९५६

 के  इस  देश  में  रेलवे  उपकरणों  के  निर्माण  की
 क्षमता  के  विकास  में.कितनी  प्रगति  हुई  है

 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 शाहनवाज़  खां

 )  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  [  दिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या
 ३२  |

 यमुना  नदी  पर  पुल

 *
 oY. Mt WHT THT at  भक्त  दर्शन  :

 कया  रेलवे  मंत्री  २  PEXR  के  तारांकित  संख्या

 कि  यमुना  नदी
 पर  हुमायूं  के

 मकबरे  भर
 ६४९ उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 के  बीच  रेल का  एक  कौर  पुल  बनाने
 की  दिशा  में

 इस  बीच  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 :  भारत  सरकार  के  ट्यूब  बेल  विभाग से
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां

 )
 ताकि  नींव-तल  का  पता  लग  सके  ।

 निवेदन  किया  गया  है  कि  पुल  बनाने
 की

 ज
 गह  पर  बोरिंग करें

 arc  बिजली  कौन से  भी  राय  मांगी गयी  है

 पुल
 की  लम्बाई  के  बारे में  केन्द्रीय  जल

 डाक्टरों की  कमी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 1* १०४५८.  श्री  विभूति  सिर
 :

 कया  स्वस्थ्य

 सरकार  स्वास्थ्य
 कार्यक्रमों  को  क्रि  ग्रान्वित  करने  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  डाक्टरों  को  कमी  अनुभव  करती  कौर

 को  किस  प्रकार  पूरा  करने
 का  fa  चार  कर  रही है  ।

 यदि  तो  सरकार  इस  कमी

 स्वास्थ्य  मंत्री  | क
 :  उत्तर  नहीं

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ।
 ee

 मूल  wast  में
 ।



 १०४२
 लिखित  उत्तर  ११  १९५६

 श्री
 कृष्णाचार्य

 जोशो
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 PEXS  के
 दौरान  बहुप्रयोजनीय  ग्राम सेविकाओं

 का  काम
 करने  के  लिये  कितने  व्यक्तियों

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रालय
 इस  सम्बन्ध सहयोग  कर  रहा  त्र

 कुल  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है
 !

 तथा  कृषि  मंत्री  प्र ०  प्र०  ज्ञात  होता  है
 कि  तात्पर्य  ग्राम  सेवकों

 '

 से  PEG  के  दौरान  से
 १९५६  कुल  ५,१४७  व्यक्तियों

 को
 प्रशिक्षण

 दिया  गया  |

 नही ं।

 ४  ।

 चीनी

 1*१०६०.  डा०
 राम  gam  सिह  क्या  खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में
 चीनी

 के
 कारखानों

 में
 उत्पादन  व्यय

 अधिक

 यदि  तो  क्या  उनकी  क्षमता  के  स्तर  को  बढ़ाने  की  कोई  योजना
 ः

 यदि  भाग  का  उत्तर  हां  में  है  तो  वह  किस  प्रकार का  कौर

 जिन  चीनी  के
 कारखानों  को  विस्तार

 की  अनुमति दी  गई  है  वे
 नवीनतम  टेक्नॉलाजिकल

 तरकीबों  को  कब  काम  में  लायेंग े?

 tars  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  से  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३३

 रेलवे  महा-प्रबन्धक

 (  ठाकर  युगल  किशोर  सिंह  :

 बाबू  रामनारायण  सह
 प*१०६१

 श्री  देवगन

 |  श्री  कामत

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महा-प्रबन्धक
 को  वें

 कौन-कौन-सी  विशेष  दाक्तियां
 दी  गई  हैं

 जिनके  अनुसार  वह
 किसी

 कर्मचारी
 को  बिना  कारण  बताये  तुरन्त  ही  सेवा  से  हटा  सकता  कौर

 महा-प्रबन्धक  किस  विधि  के  द. अ्न्तगत  ऐसी  विशेष  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :
 उन

 शक्तियों  के  जो  रेलवे

 सेवकों  के  करार  के  उपबन्धों  तथा  भारतीय  रेलवे  संस्थापन  संहिता  के  नियम  १४८  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  मिली  ऐसे  रेलवे  कर्मचारी  को  जिसे  पेंशन  पाने  का  अघिकार  न  नोटिस  देने  के

 बदले
 एक

 मास  का  वेतन
 देकर

 बिना  कारण  बतायें ही  |
 तुरन्त  सेवा  से  हटाया  जा  सकता  है

 मूल
 अंग्रेजी  में  ।



 ११  PEXE
 १०४३

 किसी  कर्मचारी को  सेवा-संविदा

 किसी  की  कौर  से  नोटिस  देकर  या
 के  अनुसार  एक  पक्ष

 की  कौर  से  या  दोनों  पक्षों  में  से

 सेवा  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  सेवा  से  हटाया  संविधान  की  शक्ति
 से  परे  नहीं  माना  जाता  ।

 में  मियादी  बुखार  के  रोगियों  को  संख्या

 सरदार  इक़बाल  सिह  :

 *१०६२.

 eee

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 (*)  क्या  दिल्ली  में  मियादी  बुखार  के  रोगियों
 की  संख्या  बढ़  गई

 यदि  तो  वृद्धि  होने  के  कया  कारण  ak

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही करेगी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 अमृत

 :  उपलब्ध
 आंकड़ों  से  प्रकट  होता  है  कि  दिल्ली

 में  मियादी  बुखार  के  रोगियों  की  संख्या
 में  वृद्धि  नहीं हुई  है

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होतें  ।

 बम्बई  बन्दरगाह  में  से  मिट्टी  निकालना

 1*१०६३.
 श्री  मित्तल

 :
 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 ,
 क्या  बम्बई  बन्दरगाह  में  से  मिट्टी  निकालने  के  लिये

 ८
 करोड़  रुपये  के  व्यय  की  आवश्यकता

 परियोजना के  लिये  कैसे  भ्रमण-व्यवस्था  करेगा  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 बम्बई  बन्दरगाह
 न्यास

 के
 परामर्शदाता

 इंजीनियरों द्वारा  सुझाये  गये  अनुदान  के  भ्राता  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में
 ८

 करोड़  रुपये

 का
 उपबन्ध

 किया  गया  है  |  निश्चित  अनुमान  केवल  उस  समय  ही  तैयार  किया  जा  सकता  है  जबकि

 पूना  गवेषणा
 केन्द्र

 में  होने  वाले  नमूने  के  प्रयोगों के  परिणाम  ज्ञात
 हो  जायें  कार्य

 के
 लिये

 मांग  लिये  जायें  ।

 आंशिक  रूप  में  भारत  सरकार  द्वारा  रियायती  शर्तों  पर  दिये  गये  ऋणों  से  प्रांतीय

 रूप
 में  न्यास  के

 साधनों
 से  |

 बर्मा  से  चावल  का  श्रायात

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 17₹०६४.  श्री  ब०  स०  मूर्ति  :

 १  PEXG  से  ३१  PEXR
 तक

 बर्मा
 से

 कितने  चावल  का  आयात

 किया  गया  है  कौर  उसका  मूल्य  कितना  atk

 यह  चावल  कहां-कहां  भेजा  गया  है  ?

 क  कौर
 तथा  कृषि  मंत्री

 प्र०  :  (
 |  धक  a  एक  विवरण

 सभा-पटल
 पर

 रखा  जाता  है  ।  [
 दिये  परिशिष्ट

 ४,
 MATEY  संख्या

 a  |

 मूल  sa  में  ।
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 नदी  amram  प्रतिवेदन

 1*१०६५. श्री  संगण्णा :  कया  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भारतीय  नदी  आयोग  ने  श्रपनी  बम्बई  में  हुई
 २३  १९५६  की

 बैठक
 के

 बाद

 मध्य  प्रदेश  ,  are  और  बम्बई  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिये  भारत  सरकार
 से

 कोई  सिफ़ारिश

 की

 यदि  तो  इन  सिफ़ारिशों  का  ब्योरा  क्या

 इन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 और  विद्युत  उपमंत्री  :  से  कदाचित  माननीय  सदस्य
 मध्य

 भारत  नदी
 आयोग

 की
 दूसरी  बैठक  का  जो  २२  PEXR  को  बम्बई  में  हुई  उल्लेख

 कर  रहे  हैं  ।  यह  नदी  बाढ़  नियन्त्रण  के  उपायों  से  सम्बन्धित  टेक्नीकल  मामलों  में  केन्द्रीय

 बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड की  सहायता  करनेके  लिये
 स्थापित

 किया  गया  था
 ।

 बैठक  की  कार्यवाही  का  वृत्तान्त

 अभी  अन्तिम  रूप  से  तैयार  नहीं  $  है  ।

 अनन्तपुर में  तेल  प्रौद्योगिकीय  संस्था

 1*१०६६.  श्री  विश्वानाथ  रेड्डी  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अनन्तपुर  स्थित  तेल  प्रौद्योगिकीय  संस्था  जिसे  आजकल  ae  सरकार  चला

 रही  में  लेने  का  विचार  श्र

 यदि  तो  यह  कब  लिया  जायेगा  ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०  "६५  कौर  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन है  ।

 ट्टीकोरोन  एक्सप्रेस  की  दुर्घटना

 1*₹०६७.  श्री
 वीर स्वामी

 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तुटिकोरिन  एक्सप्रेस  दुर्घटना  में  मरे  तथा  घायल हुए  व्यक्तियों की  वस्तुयें  उनके

 सम्बन्धियों को  दे  दी  गई  wk

 कितने  मूल्य  की  वस्तुयें  प्राप्त  हुईं  तथा  मांग  करने  वालों  को  दी  गईं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  दुर्घटना-स्थल से  प्राप्त  हुई  मृत

 तथा  घायल
 व्यक्तियों

 को
 वस्तुयें  निचिनापली

 में
 पुलिस

 के
 अधिकार

 में  ये
 वस्तुयें

 पहिचान  होने
 पर  उचित  दावेदारों  को  दी  जा  रही  हैं  ।

 लगभग  219,820  Fo

 (२-१२-१९५६ के
 सायं

 के
 ४  बजे

 दावेदारों  को  दी  गईं  मूल्य  लगभग  ६,६६०  रु०

 मोटर  परिवहन

 1१०६८.  श्री  डाभी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार  का  विचार  राज्यों में  मोटर  परिवहन के  प्रशासन की

 करने का
 जांच  करन  तथा

 उसमें
 सुधार  करने  के  उपायों  का

 faa
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 यदि  तो  समिति  को  कब  नियुक्त  किया  alk

 इसके  निर्देश-पद  क्या  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  श्रीमान ।

 ate
 समिति  की  रचना  का  ब्योरा  ate  निर्देश  पद  विचाराधीन हैं  ।

 aa  को  कृषि  प्रतिनिधिमण्डल

 दो०  चल  शर्मा  :

 श्री  भक्त  दन

 1*१०६९.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :

 सरदार  श्रकरपुर्र

 श्री  तरे ०  To  नायर

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १३  १९५६  को  पूछे गये  तारांकित  संख्या  ७१४३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उस  प्रतिनिधिमण्डल के  प्रतिवेदन  पर  विचार  हो  चुका  है  जो  कृषि  विकास  योजनाओं

 ai  ढंगों  का  अ्रध्ययन  करने  के  लिये  हाल  में  ही  चीन  गया

 यदि  तो  विनिश्चय  किये गये  हैं  ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०  प्र०  :  से

 प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  विनिर्णयों

 तथा  सिफारिशों का  क्षेत्र  विस्तृत  है  कौर  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  प्रतिवेदनों  पर  कोई

 औपचारिक  विनिश्चय  करना  शअ्रावश्यक  नहीं  है  ।

 qt  के  पाउडर  के  कारखाने

 श्री  विभूति  मिश्र
 प  Pogo,

 f  श्री  त०  ह:+ है ०  बिट्ठल  राव

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 दूध  के  पाउडर  के
 कारखाने  स्थापित

 करने  के  लिये  विभिन्न
 राज्य  सरकारों

 को  निदेश दिया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  कितने  कारखाने  होंगे  ake  राज्य  सरकारें
 कितनी

 सहायता
 ait

 कारखाने  कितने  समय  में  काम  करनें  लगेंगे  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  ग्र
 प्र०  :

 राज्य  सरकारों
 को  सलाह  दी  गईथी कि

 जहां  कहीं  दूध  अधिक  मात्रा  में  प्राप्त  वहां  दूध  के  पाउडर  के
 कारखानें

 स्थापित  करे
 ।

 उत्तर  पंजाब  श्र
 पांडर  की  सरकारों  ने  अपनी-ग्लानि  योजनाओं  में  दो  कारखाने

 सम्मिलित  किये हैं  तथा  बिहार  सरकार  एक  कारखाना  स्थापित  करेगी  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ।

 स्थानीय  स्वायत  शासन

 *
 १०७१.  श्री  भक्त  दर्शन  :  स्वास्थ्य  मंत्री  १  eeuy

 के
 तारांकित

 प्रदान  संख्या

 ३२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंगी  कि  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  में  प्रशिक्षण

 मल  wast  में  ।
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 प्राप्त  करने  के  लिये  भारतीयों  को  विदेश  भग जने च्च्
 rr
 क  योजना  के  बारे  में  इस  बीच  क्या  प्रगति

 हुई  है
 !

 इस  योजना  के  मातहत  सात  उम्मीदवारों
 स्वास्थ्य  मंत्री  ्

 :

 के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही
 का  चुनाव  हो  चुका  है

 ।
 कुछ

 उम्मीदवारों
 के

 चुनाव

 घर गर नदी  पर  बांध

 १०७२.
 {5

 दार

 इयाल

 क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने
 पंजाब  राज्य  में

 घग्गर
 नदी

 पर  एक
 बांध

 के
 निर्माण  की  योजना

 स्वीकृत की

 यदि  तो
 निर्माण  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कब  तक  आरम्भ

 किया  art

 सर्वेक्षण  कार्य  के
 लिये  कितने  झ्र धि कारी  नियुक्त  किये  गये  हैं

 ?

 सिंचाई  श्र  विद्युत  उपमंत्री  :  श्रीमान  |

 श्र  सर्वेक्षण  कार्य  के
 जो  पहिले  ही  पूर्ण  हो  चुका  एक

 पूर्ण  विभाग

 कार्य  कर  रहा  था  |

 ऋण  योजनायें

 +*  १०७३.  ठाकर  युगल  किशोर  सिंह  :
 क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  क्या  ऋण  योजनाओं  के  सम्बन्ध में  सेंट्रल  कोआपरेटिव  बैंकों  कौर  भारत के  राज्य  बैंकों
 के

 कार्यों

 के  समन्वय  के  लिये  कोई  योजनायें  बनाई गई  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  :  भारत के
 राज्य  बैंक

 ने  सहकारी

 संस्थानों  को  निम्न  सुविधायें  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  :

 कोआपरेटिव  बैंकों  को  सप्ताह में  एक  बार  निःशुल्क  ऋण  देने  की  अनुमति कर  देना  |

 सरकारी  प्रतिभूतियों  पर  कोआपरेटिव  बैंकों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  राज्य  बैंक  के  ब्याज

 की  दर  से  ड  प्रतिशत कम  are  न्यूनतम  ३  प्रतिशत  ब्याज  लेना  |

 कोआपरेटिव बैंकों  के  पास  गिरवी  रखी  हुई  वस्तुभ्नों  को  फिर  गिरवी
 रख  कर  दिये  गये

 ऋणों  पर  साधारण  दर  से  <£  प्रतिशत  कम  ब्याज  लेना |

 कोआपरेटिव  बैंकों  के  चैकों का  रुपया  प्राप्त  करना  या  उन्हें  कय  करना  तथा  इसके  लिये

 १/३२  प्रतिशत  रियायती
 दर  पर

 ब्याज
 लेना  शर  न्यूनतम  ब्याज  १०  भराने है  ।

 २.  यह  सुनिश्चित  करने
 के

 लिये  कि  कोई  सहकारी  संधा  भ्रौर/या  बैंक  अरन्य  सहकारी  अभिकरण
 के  होते  हुए  किसी  राज्य

 बैंक
 की

 सेवाओं
 का  प्रयोग  नहीं  करता  राज्य  बैंक  ने  यह  स्वीकार  कर

 लिया है  कि  वह  किसी  सहकारी  समिति
 को  उस  समय  तक  ऋण  नहीं देगा  जब  तक  कि  भावी  ऋण

 प्राप्त-कर्ता  सम्बन्धित  कोआपरेटिव  केन्द्रीय  बैंक  का  वह  पत्र  नहीं  दिखाता  जिसमें  कहा  गया  हो  कि  ऐसी

 सुविधायें
 राज्य  बैंक

 से
 प्राप्त

 की
 जायेंगी

 ।

 मूल  wat में  ।
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 रेलगाड़ी  मिलान  स्टेशन

 1८१५.  राम  कृष्ण  :
 कया  लवे  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  PENR-KY  में  उत्तर

 रेलवे की  बड़ी  तथा  छोटी  लाइनों  पर  कितने  कौर  कौन-कौन  से  स्टेशन को  मिलान  स्टेशन  घोषित

 किया जा  रहा  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  १९५६-५७ में  उत्तर  रेलवें की  बड़ी  व

 छोटी  लाइनों  पर  निम्न  मिलान  स्टेशनों  की  व्यवस्था  की  जायेंगी  :

 बड़ी  लाइन  :

 एक  झंडी  दिखाने  वालें  नीलोखेड़ी  को  मिलान  स्टेशन  बनाया  जायेगा

 छोटो  लाइन :

 नौ  मिलान

 गुरु सर  साहनेवाला  प्रौढ़  पारस न्यू  की
 व्यवस्था

 की
 जायेगी

 ।

 राज्यों  के  सहकारिता  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1८१६.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ३०  १६५६ को  पूछे  गये  अतारांकित

 सख्या  २९०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों के  सहकारिता  मंत्रियों  के
 सम्मेलन  की  सिफ़ारिशों

 पर
 विचार

 यदि  तो  क्या  विनिश्चय  किया  गया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :

 हां
 ।

 निम्न  मामलों  के  अतिरिक्त  साधारणतया  सिफ़ारिशें
 स्वीकार  कर  ली  गई  हैं

 :

 (१)  केन्द्र में  सहायता  तथा  गारन्टी
 निधि  शौर

 (२)  सहकारी  चीनी  कारखानों का  लक्ष्य
 २५  से  बढ़ा कर  ६०  करना |

 कोटक  रा-फाजिल्का
 रेलवे  लाइन

 1८१७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विचाराधीन
 )

 क्या  कोटकपुरा-फ़ाज़िल्का  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  का

 >
 न

 यदि  तो  ऐसा  क्रिस  तारीख  तक  किया  जायेंगी
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन
 )

 जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहों  होता
 |

 दिल्ली  में  दूघ  का  सम् भरण

 पंद  १८.  श्री  राम  कृष्ण
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दि  नली  तथा नई  दिल्ली  के  निवासियों  को  अच्छा
 दूध  तथा  दूध

 से

 खनी
 हुई  वस्तुयें  पर्याप्त

 मात्रा  में
 नहीं  मिल  रही  oe

 मल ८६  प्रंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो
 उचित  दामों

 पर
 च  दूध  तथा  दूध  की  वस्तुयें  मात्रा  में  देने

 क

 लिये  कया  कार्यवाही  की  जायेगी
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  पर  a

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  के  निवासियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  area  दूध  तथा  दूध  की  बनी

 हुई  वस्तुयें  उचित  दामों  पर
 देने

 में  सुधार के  दृष्टिकोण  से  सरकार
 ने

 दिल्ली  दुग्ध  सम्भरण  योजना

 तैयार  की  है  जिसका  प्राक् कलित परिव्यय  ३३८  लाख  रुपये  होगा  ।  जब  तक  एक  सं विहित

 दग्ध  बोर्ड  गठित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  के  लिये  पिछले  अगस्त  में  एक  तदर्थ  दग्ध  बोर्ड  स्थापित

 किया  गया  था  तो  योजना  बनाने  तथा  योजना  को  लाग  करने  के  लिये  उत्तरदायी  होगा  ।  १

 Pause  को  बोड़  की  प्रथम  बैठक  हई थी  ॥

 बोर्ड  ने  मोटे  तौर  पर  प्रस्तावित  योजना  पर  विचार  किया  था  श्र  यह  ग्रतनमोदित  किया  था  कि

 (१)  स्रथासम्भव  शीघ्र  ही  झ्राज्ञादपूर  गांव  तथा  पटेल  नगर  में  क्रमानुसार  एक  दुग्ध  बस्ती

 ait  एक  डेरी  संयन्त्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिये

 (2)  उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब के  गावों  से  दूध  इकट्ठा  करने  ग्राम  प्राप्त  करने  के  लिये

 एक  संस्था  स्थापित  की  जानी  चाहि

 (3)  जब  तक  प्रस्तावित  डेरी  संयन्त्र  स्थापित  नहीं  होता  कौर  जिसमें  लगभग  दो

 लगे  जायेंगे  तब  तक  प्रतिदिन  २,५००  मन  तक  दूध  को  काम  में  लाने के  लिये

 आवश्यक  एक  श्रीराम  संस्था  स्थापित  की  जानी  यदि  सम्भव  हो  तो  भारतीय

 कृषि  संस्था  की  वर्तमान  गव्य शाला  से  लाभ
 उठाया  अ्रौर

 (४)  उपरोक्त  बातों के  लिये  वित्तीय  मंजूरियां  प्राप्त  करनें  के  लिये  अपेक्षित  विस्तृत
 प्राक्कलन

 शीघ्र  ही  तयार  किये  जाने  चाहियें  ।

 बोड  के  उपरोक्त  नीतियों  पर  सक्रियता  से  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 है
 कि

 योजना  के  पूरा  होने  पर  लगभग  ७,०००
 मन  दूध  प्रति  दिन  काम  में  करायेगा |

 जगाधरी-लुधियाना  रेलवे  लाइन

 ८१९.  शी
 राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २५  Pex  को  पूछे  गये  अतारांकित et

 संख्या  Cho के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  रेलवे  में  बरास्ता  चण्डीगढ़
 लुधियाना  रेलवे  लाइन  बनान  को  योजना  किस  प्रकार  प्रक्रम  पर  है

 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  यह  प्रस्ताव  प्रभी  जांच  के  प्रक्रम पर  ही  है

 मीन ग्रहण  उद्योग

 1५२०.  श्री  प०  नायर :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मीन ग्रहण  उद्योग  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  नौका त्रों  तथा  जहाज़ों  के  निर्माण
 के सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  कोई  योजना  तौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  अभी  श्रीमान
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 मूल  wit  सें
 ।  गए —C
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 मानवोचित  खुराक  में  का  उपयोग

 थी  राम  कृष्ण  :  क्या  ere तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :'

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  कृपि  बोर्ड  ने  श्रात्गा
 की

 जो
 कि

 एक  सैलवाला
 जल  में

 उगने  बाला  पौदा  है  कौर  जिसमें  प्रोटीन  तथा  कार्बोहाइड्रेट्स  की  अत्याधिक  मात्रा  मानवोचित
 की  जांच  की

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार को  उत्तर

 आप्त  gat

 प्रदेश
 सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन

 यदि  तो  प्रतिवेदन  का  ब्योरा  है  ?

 तथा  कवि  मंत्री  | * (०
 प्र०  :

 नहीं  ।

 तथा  wet  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 ग्राम  सेविका

 1८२३.
 भी  दी०

 हਂ  शर्मा
 :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 पंजाब
 में

 स्वाजे
 गये  केन्द्रों में  प्राम  सेविकाओं  के  प्रशिक्षण की  अवधि  तथा  पाठ्यक्रम

 कौर

 अपना  प्रदीप  समाप्त  करने के  बाद  इन  सेविकाओं  को  किस  वेतन-श्रेणी  पर

 किया  जाता  है  ?

 लिय तथा कृषि मंत्री तथा  कृषि  मंत्री  |” ह ५  go  :  पंजाब के  केन्द्र  में  प्रशिक्षित के  पाठ्यक्रम

 को  एक  वर्ष  है  at  इसमें  खाद्य  तथा  पौष्टिक  पारिवारिक  माता  तथा  शिशु

 की  ary  तथा  घर  का  स्वास्थ्य  तथा  दस्तकारियां  कुटीर

 कृषि  में  खेती  मुर्गीपालन  श्रादि  सहकारिता तथा  गृह  विज्ञान
 शामिल है

 ५०-३-८०/४-१००  रुपये  |

 नबी  रेलवे

 ८२४.  थ्रो  घ०  कठ  गोपालन  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  क्वि लोन
 रेलवे  में  काम  कर  रहे  कर्मचारी

 अस्थायी  gar  इसलिये  वे  रेलवे  सेवा  आयोग को  प्राथमिक  प्राथनापत्र  नहीं भेज
 सकते

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  क्योंकि  वे
 अस्थायी

 रूप  से  काम  कर  रहे  हैं  इसलिये  उनकी

 वायु  भ्रमित  हो  जाने  के  कारण  रेलवे  सेवा  के  लिये  आवेदित  करने  का  अवसर  उन्हें  नहीं  मिल

 यदि  तो  इस  श्रनियमिता  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 अस्थायी  या  स्थायी  रूप  से  नियोजित  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (sit
 :  से  (71).  क्विलोन-एर्नाकुलम निर्माण

 आयोग  द्वारा  नियोजन  प्राप्त  करने  के
 लिये

 कार्य  पर  काम  कर  रहे  जिन  व्यक्तियों  से  रेलवे  सेवा

 प्राप्त  हुए  थे  उन्हें  बिना  किसी  विलम्ब  के  भेज  दिया  गया  था
 ।

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों
 की

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 ऐसी  संख्या  बहुत  ही  कम  है  तथा  लगभग
 १२  है  जिनकी  वायु  उक्त  निर्माण  कार्य  में  काम  करने  के  समय

 अधिक थी  ।  तथापि  उन्हें  खपाने  के  लिये
 उनके  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।

 स्थायी  :  शून्य  ।

 अस्थायी  :  ५००  |

 नलकूप

 1८२५  श्री  दी०  Wo  दार्मा :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में
 पंजाब  राज्य में  दरम्याने  दर्जे  की

 सिंचाई  की  योजना  के  ota  नलकूपों  के  निर्माण  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  कार्यक्रम का  ब्योरा  कया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 द्वितीय

 योजना
 में

 पंजाब
 में  ४६६  नलकूपों

 के  लिये  उपबन्ध है  ।  तथापि  परीक्षात्मक  छिद्रों  के  परिणाम  विचार  होनें  के  कारण  कार्यक्रम

 को  श्रन्तिमरूप नहीं  दिया  गया  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्वास्थ्य के  लिये  ay  साबित

 15२६. श्री  do  चं०  फार्मा
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  भ्र णु शक्ति  के

 स्वास्थ्य  के  लिये  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  ग्रनुसंधान  में  क्या  कोई  प्रगति  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत
 :  चिकित्सा  सम्बन्धी  सदस्यों  का  अणुशक्ति

 द्वारा  समाधान  करने के  सम्बन्ध  में  भ्रनुसन्धान  एक  अनवरत  कार्य  है  ।  श्ञान्तिमय  प्रयोजनों के  लिये

 म्रणुदाक्ति  के
 उपयोग  से  चिकित्सा  सम्बन्धी  अनुसन्धान  तथा  उपचार

 दोनों
 के

 लिये  ही  रोडियम

 धर्मी  समस्थानिक प्राप्य  हो  गये  हैं  ।

 कभी तक  जो  मुख्य  कार्य  किया  गया  है  वह  मानव  शरीर  में  विभिन्न  के  निम्न  परिवर्तन के

 लिये  रेडियम  धर्मी  समस्थानिक  के  उपयोग  के  सम्बन्ध में  है  ।  उपरोक्त  प्रयोजन के  लिये  कुछ  कार्य  विषय
 निम्नलिखित  हैं  :

 यमार्बुद  कोशाਂ
 तथा  न्यायिक अम्ल  चयापचय  *  सम्बन्धी  मूल  अध्ययन के  लिये

 धर्मी  कार्वन  तथा  फासफोरस का  उपयोग  ।

 विकिरण  के  जैविक  प्रभावों  के  अध्ययन  के  लिये  रेडियो  धर्मी  फास्फोरस

 तथा  तैनाती  का  उपयोग

 (77)  कुष्ठ  रोग  के  उपचार  में  काम  जाने  वाली  औषधि  डी०  डी०  एस०  के  ब  के
 लिये

 भ्र दारीर  में  इसके  परिवर्तन
 *

 के  प्रत्यय  के  लियें  रेडियम  धर्मी  गन्धक  का  उपयोग ।

 गल-प्रिथी  क  कृत्यों  के  भ्रध्ययन के  लिये  रेडियम  धर्मी  आयोडीन का  उपयोग

 (=)  जिगर  के  aap eT  सम्बन्धी  अध्ययन  में  जस्ते  का  उपयोग
 ।

 मर  अंग्रेजी  में  ।

 Cancer  cells.
 *  Nucleic.  acid  metabolism.
 3  Radiation.

 ¥  Metabolism.
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 उपचार  क्षेत्र  में  रेडियम  धर्मी  रेडियम धर्मी  फास्फोरस  तथा  रेडियो सोने  को

 गले  के  रकत  के  रोगों  भोर  शभ्रतिष्वेतरक्ता  के  उपचार  के  लिये  उपयोग  किया  गया  है
 ।

 ~

 भारत  में  गवेषणा  कार्य  बम्बई  के  याद  गवेषणा  केन्द्र  और  कलकत्ता के

 चितरंजन  यमार्बुद  इस्पात  तथा  प्रौद्योगिकी  के  विश्वविद्यालय  कालिज  में  किया  जा  रहा  है

 रेडियम धर्मी  समस्थानिक  का  उत्पादन  करने  वालें  देशों  से  रेडियमधर्मी  समस्थानिक  सुगमता  से
 प्राप्य  होने के  कारण  भ्रमित  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  कौर  यदि वे  प्राप्य  भी  हों  तो  उनका  मूल्य

 भ्रत्यधिक  है  ।  हमारे  देश  में  प्रण  afar  की  स्थापना  से  कुछ  समस्थानिक  आसानी  से  मिलने

 लगेंगे  पौर  इस  क्षेत्र में  भ्रग्नेतर  कार्य  फिर  तेज़ी  से  हो  सकेगा  |

 पंजाब में  खोज  फ़ाम

 1८२७.  थ्री  दो०  Wo  फार्मा  :  कया  ever  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 REXE-KO AT A THAT वर्ष  में  पंजाब  में  अब  तक
 कितने  बीज-फ़ार्म  खोले  गये  हैं  तथा  कौर  कितने

 फ़ाम  खोलने  का  प्रस्ताव

 वे  कहां-कहां

 इस  प्रयोजन  के  लिये  पंजाब  राज्य  को  कितना  अनुदान  दिया  गया  है
 ?

 जब  तक  कोई  फ़ाम  नहीं
 खोला  गया  है

 लाल  तथा  कृषि  मंत्रो  (et
 ज्ज्  न

 :  (

 है  जिनमें  से  प्रत्येक  २५  एकड़

 परन्तु  पुनर्गठित  पंजाब  राज्य  में  १९  बीज-फार्म  खोलने  का  प्रस्ताव

 का  होगा ।

 खण्डों  में  उपर्युक्त भूमि
 भटिंडा  जिला  नालागढ़  कौर  कंडाघाट  के  सघन

 चुनी जा  रही  है
 ।

 ३े,२०,६२५  रुपय  ।

 राष्ट्रीय  जलसंभरण  कौर  स्वच्छता  योजना

 1८२८.  थो  स०  सामन्त  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 कि

 अनुसार  परिश्रमी  गाल  में  ग्रामीण  क्षेत्रों

 राष्ट्रीय  जल  संभरण  कौर  स्वच्छता
 योजना

 के

 कितने  केन्द्र  खोले  गये

 इस  मामलें  में  ara  तक  कितनी  राशि
 खर्च  की  जा  चुकी  है

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  द्मत ह

 कौर
 यह

 जानकारी
 इकट्ठी  की  जा

 रही  है  ate  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी
 ।

 बाढ़  चेतावनियां

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1८२८.  शो  नि०  fao  चोरों  :  gat  सिचाई  और
 में  किस  हृद  तरक

 बंगाल  के  हाल  की  बड़ी  बाढ़  में  सरकार

 के  लिये  कितने  जिलों

 बाढ़  चेतावनियां  देना  सम्भव  ड्रा  था
 !

 )  अपेक्षित  जानकारी

 नीचे

 दौ  जाती
 धौर  विद्युत्  उपमंत्री

 (att  हाथी

 अंग्रेजी में
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 जिले का  नाम  स्थिति

 कलेक्टर को  सम्बन्धित  जिला  अधिकारी

 श्र  स्थानीय  सिंचाई  अधिकारियों  से  बाढ़

 चेतावनी  संदेश  प्राप्त  हुए  थे  ।  उसन

 देश  वायरलेस  पर  पुलिस  अधीक्षक  द्वारा

 उप-विभागीय  '  उलूबेरिया  कौर

 उलूबेरिया  अमला

 पुलिस  स्टेशनों  के  प्रभारी  पदाधिकारियों
 को

 पहुंचा  दिये  थे
 शौर  उनसे

 कहा  था
 कि  वे

 जनता  को  दामोदर  नदी  का  पानी  चढ़  जाने  को

 सूचना दे  दें  ।

 २  कलेक्टर  बर्दवान जिले  ईदिलपुर

 सिचाई  उप-विभाग  के  उप-विभागीय  पदाधिकारी

 से  बाढ़  चेतावनी संदेश  प्राप्त  हुए

 थे  और  उसने  आवश्यक  किये  थे

 कंवर नदी  के  बारे  में  बाढ़  चेतावनी संदेश

 एडजेक्टिव  इंजीनियर  हुगली  विभाग

 द्वारा सब  सम्बन्धित  लोगों  को  पहुंचा  दिये

 गये  थे  ।

 बलवान  जिला  प्राधिकारियों  के  एडजेक्टिव

 दामोदर  नहर  विभाग  से  बाढ़  चेतावनी  संदेश

 प्राप्त हए  थ  |

 fi  पु  रूपनारायण

 और  दामोदर  नदियों  के  बारे  में  बाढ़  चेतावनी

 सिचाई  श्र  नहर  विभाग के  स्थानीय

 पदाधिकारियों  ने  मिदनापुर  के  कलेक्टर  कौर

 उप-विभागीय  मजिस्ट्रेटों  को  एक्सप्रैस  निधियों

 या  तारों  के  द्वारा  भेजे  थे  ।

 सेल  प्रौढ़  दारकेइवर  जलागम  क्षेत्नों  के  मुख्य

 रन-गज  स्टेशनों के  बारे  सिचाई  विभाग
 तार  द्वारा  सिचाई  उप-विभागीय  पदाधिकारियों

 को
 संदेश  भेजे  जिन्हों  ने  ss.  लोगों  तक

 पहुंचा  दिया  था  |

 2  कलक्टर  को  टेलीफोन  द्वारा  प्रतिदिन  are

 चेतावनी  संदेशा  कौर  समय-समय पर  चिड़ियों
 द्वारा  रिपोर्टों  प्राप्त हुई  थीं  ।

 नादिया  कलेक्टर  को  टेलीफ़ोन द्वारा  प्रतिदिन  बाढ़

 चेतावनी
 संदेश  कौर  समय-समय  पर  चिट्ठियों  द्वारा

 त्त्तान्त  प्राप्त  हुए
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 Ate  जिलें का  नाम  स्थिति

 9  VATU AT  ऋतु-विज्ञान  श्रलीपुर  बंगाल  की

 खाड़ी  से  उठने  वाले  तूफ़ान  मौर  भारी  वर्षा  के

 बारे  में  ठीक  समय  पर  समाचार  प्राप्त  हुए  थे  ।

 अपाहिजों को  चिकित्सा  सहायता

 में  ३०.  श्री  ०  कर  गर्ग  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 देग में  कितनी  संस्थायें  ऐसी  हैं  जो  अ्रपाहिजों  को  चिकित्सा  सहायता  देती  हैं  ;

 ऐसी  कितनी  संस्थायें  सरकार  पूर्ण  रूप  से  चलाती

 क्या  चालू  वर्ष  में  सरकार  का  कोई  नई  संस्थायें  खोलने का  विचार  कौर

 यदि  तो  उनका  व्यय  कितना  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (rere sera ्
 :  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की

 रही  है  धौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कोसी  नहरें

 1८३१.  को  ना०  मिश्र
 :

 क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  कोसी  में  नहरों की  खुदाई  १९५७ में  दुरू  हो

 यदि  तो  इनकी  लम्बाई  कितनी  है  शरर  इनके  नाम  क्या  अझर

 इन  पर  कितना  व्यय  होगा  शर  इनसे  कितने  क्षेत्र  में  सिंचाई
 होगी

 !

 सिचाई धौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  मुख्य  पूर्वी  कोसी  नहर  की  खुदाई

 १९५७
 में

 शुरू  करने  का  विचार  है
 ।

 मुख्य  नहर  की  लम्बाई  लगभग २७  मो  है  प्रौढ़  इस  के  एक  भाग
 की  खुदाई  शुरू  करने

 का  विचार  है  ।  इसकी  निम्न  चार  शाखा  नहरें  होंगी
 :

 शाला नहर  का  नाम
 लम्बाई  मीलों  में

 ३७
 (१)  सुपौल  शाखा

 (२)  प्रतापगंज शाखा

 Yo

 ्र
 (3)  पूनिया  शाखा  BG

 (४)  श्ररारिया  शाखा

 संशोधित
 १४  करोड़  रुपये  है  कौर  इससे

 पूर्वी  कोसी  नहर  व्यवस्था का

 2&9  लाख  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  होगी
 |

 रतलाम-उदयपुर  रेल  सम्पकं

 1८३२.  श्री  भीखा  भाई  :  कया
 रे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 रतलाम-उदयपुर  लाइन  पर
 सर्वेक्षण  कार्य  के  दौरान  में  बांसवाड़ा  पर

 एक

 कया  प्रस्तावित
 प्राप्त हुआ  है  ;

 सर्वेक्षण विभाग  खोलने  क  लिये  सरकार  को  कोई  झम्यावदन

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  क्या
 कार्यवाही की  गई  है  ?

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
 ।
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 रेलवे  प्रशिक्षण  ७५ अ्रजमर  उदयपुर

 1८३३.  श्री  भीखा  भाई :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि  :

 अजमेर  at  उदयपुर  के  रेलवे  प्रशिक्षण  स्कूलो ंमें  कुल  कितने-कितने  प्रशिक्षार्थी

 अ्रनुसूचित  जातियों  site  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  के  प्रशिक्षार्थी  कितने
 we

 क्या  उनके  लिये  कोई  स्थान  सुरक्षित  किये  गये  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगशन )
 :

 gy  I

 2&5  |

 अनुसूचित  जातियों  के  श्रीसीता  श्रादिमजातियों  के vn

 प्  शून्य

 o

 नहीं  ।

 सिचाई  गवेषणा  केन्द्र

 1८३४.  श्री  बुबिकोटय्या  :  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  १५  १९५६ को  पूछे  गये

 अतारांकित  संख्या  ३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  गवेषणा  केन्द्रों  में  सिचाई  सम्बन्धी  किन्हीं

 बुनियादी  समस्याशझ्ों  को  हल  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  वे  कया  हैं  ?

 शौर  fara  उपमंत्री  :  ऐसे  कुछ  स्टेशनों  पर  यह  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ।

 कुछ  बुनियादी  समस्यायें  निम्न  दी  जाती हैं  :

 (१)  क्षारीय  मिट्टी  पर  क्रि लियम  का  प्रभाव  तथा  fag  गवेषणा  पंजाब
 )s

 (२)  मिस्रियों  पर  गल  का  प्रभाव  गवेषणा  उत्तर  प्रदेश  )

 (3)  खंड युक्त  श्रधिप्लवन  मार्ग  ate  श्रधिप्लबन  मार्गों की
 रूपरेखा  के  सम्बन्ध  में

 बुनियादी  श्रध्ययन  इंजीनियरिंग  गवेषणा  कृष्ण  राज सागर

 (४)  सुरखी-सीमेंट  रेत  की  मजबूती  की  विशेषतायें  (  मैसूर  इंजीनियरिंग

 गवेषणा  कृष्ण

 गवेषणा
 केन्द्र  में  किये  जाने  वाले  काम  का  ब्योरा  सिंचाई  कौर  विद्युत  केन्द्रीय

 घोड़
 की

 पुस्तिका-- में  दिया  गया  है  लोक-सभा  सचिवालय के  पुस्तकालय में  भेजी  |

 मूल  wast  में  ।

 (१)  खंड युक्त  प्रघिप्लचन  मार्ग  =  (Segmental  spillway)
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 Pouy.

 नागार्जुन सागर  परियोजना

 1८३४५.  श्री  चल  रा०  चौधरी  :
 क्या  सिंचाई  ate  च्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  )
 गया  विभिन्न  नहरों  श्र  बांधों  ग्राही  का  निर्माण  कार्य  नागाजुन  सागर योजना के  त ्लये

 ह  शौर
 प्रस्तावित  निर्माण  कार्यक्रम के  अधीन

 निर्धारित  भ्रनुसूचियों  के
 भ्रनुसार  हो  रहा

 कया  मासिक  प्रगति
 रिपोर्ट

 थि  के  सदस्यों  या  कम  से  कम  ait  राज्य  के  सदस्यों  में
 परिचालित

 की
 जायेगी  ,  जैसा  कि  तुंगभद्रा  परियोजना  के  मामले  म

 किया  जाता  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :

 अब
 तक  परियोजना पर  केवल  प्रारम्भिक कार्य  हो  रहा  था  ।  मुख्य  काम  दुरू  होने

 यदि
 ote

 प्रदेश  के  सदस्य  तो  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  उनमें  परिचालित  की  जायेगी

 मुर्गों पालन  विकास  कौर  विस्तार  केन्द्र

 1८३६.  श्री  स०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ३०,  PEUg  को  गये
 तारांकित  प्रदान  संख्या  १५५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXE-KY  में  बिहार  ate  पश्चिमी  बंगाल  में
 कन  स्थानों  पर  मुर्गी  पालन

 विकास  ate  विस्तार  केंद्र  खोलने  का  विचार  कौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये
 इन

 राज्यों  के  लिये  कितने  ऋण  की  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  (att  श्र०  प्र ०  :

 बिहार  :

 मोतिहारी
 र

 एकागरसराय

 दुमका )

 .  बारह १

 परिश्रमी  बंगाल

 १.  झाड़ग्राम  ना  मिदनापुर aq  झ

 २.  बेलडंगा

 )
 ा

 )

 ३.  बांकुरा

 ४.  पुरूलिया  पर

 बीरभूम )

 बिहार के  लिये  ८१,५८० रुपये  के  ऋण  की  मंजूरी  दी  गई  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने

 ot  कोई  ऋण  नहीं  मांगा  ।

 रेलगाड़ियों का  समय  पर  चलना

 1८३७.  श्री  मठ  इस्लामुद्दीन  :  क्या  राव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूनिया  स्टन  पर  आने  वाली  सभी  गाड़ियां  समय  पर  नहीं  पहुंचती

 are  कभी-कभी  दो  या  तीन  घंटे  देर  से  जाती  कौर

 मल  sat
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 यदि  तो  इन  गाड़ियों  को  समय-सारणी  के  अ्रनुसार  चलाने  के  लिये  क्या
 पग

 उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 tera  तथा  परिवहन  उपमंत्री  झलगंदान )  जी  नहीं  ।  अक्तूबर  ग्राम

 १९५६  में  पुरनिया  रेलवे  स्टेशन  जो  कि  पूर्वी  रेलवे  पर  पूर्वोत्तर रेलवे  पर  कवल
 a

 प्रतिश्त  कौर  ov  प्रतिशत  यात्री  गाड़ियां  दो  या  इससे  अधिक  घंटे  देर  से  पहुंची  थीं
 ।

 यात्री  गाड़ियों  को  ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिये  निम्न  उपायों  द्वारा सब  प्रगटन  किये

 जा  रह  ह

 (१)  ठीक  समय  पर  चलाने  का

 (  गाड़ियों के  साथ  निरीक्षण  अधिकारी  ताकि  गाड़ियां ऐसे  कारणो  मन

 रुको  रहें  जिन्हें  कि  दूर  किया  जा  सकता  हो

 (3)  इंजीनियरिंग  प्रतिबन्धों  के  कारण  खोये  गये  समय के  बदलें  अतिरिक्त  समय

 दना  रोक  जहां  संभव  गाड़ियों  के  समयों  को  बदलना

 (४)  कटिहार  यादे  में  इन्टरलाकिंग  का झ्रायोजन  इस  यादे को  श्र  कटिहार-पुरनिया

 जोगबानी  विभाग  पर  गाडी  नियन्त्रण  व्यवस्था  को  नये  ढंग  का  बनाना  |

 रेलवे पीसीए  बुकिंग  प्रौर  कलक

 ८३८.  श्री  वेलायुधन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिशिष्ट  रक  कौर  ३क  की  लेखा  परीक्षाओं में  बुकिंग  और  पार्सल  क्लर्क

 हो  सकते

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भ्र ौर

 किरकिट  वर्गों  को  परीक्षा  में  सम्मिलित  होने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे दान  जी  नही ं।

 तथा  चूंकि  रेलव ेलेखा  विभाग में  पद वृद्धि  विनियमित  करने  के  लिये  ही  ये  विभागीय
 की  जा

 रही  अतः  केवल  रेलवे लेखा  अधिकारियों  sifted)  को  ही  दुर्गम

 सम्मिलित  होने  की  झलकती  दी  जाती

 नागा जन  सागर  परियोजना

 1८३६९  श्री  बन  स०  मति
 क्या  सिचाई  कौर  fare  मंत्री  यह  gard  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नागार्जुन  सागर  बांध  क्षेत्र  का  विमान  द्वारा  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  किया  सर्पी

 ्

 यदि  तो  इसका  अभिकरण  श्र  अ्रनुमानित  व्यय  कितना  है
 ?

 सिंचाई  कौर
 विद्युत  उपमंत्री  :  जी

 से  जल  में  डूब

 इसका  मुख्य
 उद्देश्य

 जलाशय  क्षमता  का  विभिन्न  स्तरों  पर  सही  हिसाब  लगाने  की
 दुर्गा

 जाने  वालें

 सैन
 का

 कन्नूर  सर्वेक्षण  करना  है
 ।

 विमान  द्वारा  सर्वेक्षण  का  तूफ़ानी  *
 एक  लाख  ८०

 हजार  रुपये  है  रोक
 यह  कायें  भारत  सर्वेक्षण  संस्था  के  बंगलौर  स्थित  दक्षिणी

 gf?

 के  निदेशक  को
 सौंपा  गया  है  ।

 य  ee
 मिल  अंग्रेजी  में  |
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 ग्वार का  उत्पादन

 1८४०.  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  जहां  पैदा  होती

 पिछले  पांच  वर्षों  में
 प्रत्येक

 राज्य  में  वर्षवार  कितने  एकड़  भूमि  में  ग्वार  पैदा  हुई

 (7)
 प्रत्येक  राज्य  में

 PEYO WT PEUN-NE
 से

 १६५५-५६
 तक

 प्रत्येक
 वर्ष  में  ग्वार  का  कुल  कितना

 दन  हुआ  और

 ग्वार  का  प्रत्येक राज्य  में  क्या  उपयोग  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०  प्र०  :

 ग्वार  सारे  भारत  में  बोई  जाती  है  किन्तु
 राजस्थान  उत्तर  प्रदेश  कौर  बम्बई  भ्र  में  इसकी  अधिकांश

 उपज  होती  है  ।

 तथा  \ (7  अपेक्षित  प्राचीन  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  ग्वार  उन  फसलों  में  सम्मिलित  नहीं

 है  जिनके  सम्बन्ध में  एकड़  झर  उपज  के  ग्रां कडे  तैयार  किये  जाते  हैं  ।

 चारे  और  हरी  खाद  के  रूप  में  प्रयुक्त की  जाने  वाली  यह  बहु-प्रयोजनीय फसल  है  +

 पौधों के  हरे  डंठल  सब्जी  के  रूप  में  कौर  सूखा  दाना  पशु-खाद्य  के  रूप  में  काम  में  लिया  जाता  है  ।

 खाद्यान्न का  संग्रह

 1८४१.  श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :'

 क्या  सरकार  खाद्यान्नों  को  सुरक्षित  रूप  में  रखने  के  लिये  पत्तियों
 की

 पुरातन  पद्धति  अपनाने

 का  विचार कर  रही

 क्या  उपरोक्त  पद्धति  खाद्यान्नों  के  सुरक्षित  संग्रह  के  लिये  गोदामों  की  थापा  अधिक

 बचतपूर्ण  एवं  प्रभावशाली  सिद्ध  होगी  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  :  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता है
 ।

 बम्बई  में  उपनगरीय रेल  गाड़ियां

 श्री  तुलसी  दास
 :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 QEYY MIT  PERE  में  प्रत्येक  महीने  में  मध्य  प्रौढ़  पश्चिम--दोनों रेलों  पर  बम्बई  में

 कितनी
 ‘are  उपनगरीय  गाड़ियों  कां  चलाना  बंद  कर  दिया  कौर

 उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  सभा-पटल पर  एक
 विवरण  रखा

 जाता है  ।  |  देखिए  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या
 २५  |

 (2)  मानसून  ऋतु  में  सामान्य  रूप  से
 भारी  वर्षा  wie  पटरियों  पर  बाढ़  जाना  ॥

 (२)  बिजली  के  उपरी  तारों
 का

 काम
 न

 करना
 |

 (३)  इंजन  डिब्बे  इरादी
 का

 बेकार  होना  |

 (४)  सिग्नल  कौर  प्वाइंट
 का

 बेकार  होना  |

 (५)  उपनगरीय  गाड़ियों  का  मार्ग  से  बाहर  चलने  पर  विनियमन
 |

 (६)  श्रनधिक्त  रूप  से  गाड़ियों  को  रोकना  ।

 (७)  खतरें  की  जंजीर  खींचना  ।
 A

 मूल  प्रंग्रेजी में  ।



 लि  रि  वत  उ  त  ce  ११  १९५६
 Qos

 कटिहार  रेलवे  विभाग

 1८४३.  श्री मु०  इस्लामुद्दीन  :  रेलवे
 मंत्री  १४  PEUY  को  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  €  १२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  तब  से  कटिहार  सैक्शन  पर  पुराने  डिब्बों के  स्थान  पर  ये  लगाने की  व्यवस्था

 कर  दी  गई  कौर

 यदि  तो  उसके  बाद  कितने  डिब्बे  बदल  दिये  गये  हैं  कौर  प्रभी  कितने
 बदलनें  राह ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हां  ।

 कटिहार में  रखे  गये  २९७  में  से  १२०  डिब्बे
 नये  हैं

 ।
 यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  कितने

 बदलने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  पी०  जो  एच०  के  समय  वर्कशाप  में  गहन  परीक्षण  के  ७

 अवस्था  तथा  स्थिति  के  area  पर  ही  डिब्बे  रह  घोषित  किये  जाते  हैं  ।

 केन्द्र  द्वारा  सहायता  प्राप्त  सड़कें

 1८४४.  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  ३०  १९५५  को  छ  गये

 कित  प्रश्न  संख्या  १३५२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सहायता  से  PEMY-KG  में  बनाई  जानेवाली  पूर्णिया  जिला  की )

 गैरकी-झझोरिया  कौर  धीमा-दरवेज़ा  सड़कें  पूरी  हो  गई

 क्या  उक्त  जिले  में  चालू  वर्ष  में  कोई  नई  सड़क  बनाने  की  स्वीकृति  हुई  है
 ?

 14
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  \  राज्य  सरकार  से  जानकारी

 मांगी  गई  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जी  नहीं  ।

 ग्राम  सड़क  विकास

 1८४४५.  श्री  हेमराज  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तरगत  निर्धारित  पन्द्रह  लाख  रुपयों  में  से  सहकारिता  के  अधार  पर

 श्राम  सड़क  विकास  पर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  खच  की  गई

 इस  रकम  का  राज्यवार  nate  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  रकम  खर्चे  की

 तथा  उसका  राज्यवार  वितरण  क्या

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से
 सहकारिता

 के
 आधार

 पर  ग्राम  सड़क  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रक्षित  से  राज्यों  को  भ्रनुदान  देने  के
 निर्धारित  पन्द्रह  लाख  रुपये  की  रकम  बढ़ाकर  बाद  में  साठ  लाख  कर  दी  गई  ।  यह  योजना

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  तक  सीमित  नहीं  थी  ।  ३१  PENS  तक  विभिन्न  राज्यों  को
 स्वीकृत राशि  ४८  लाख  २४  हजार

 हो  गई
 थी

 जैसा  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताया गया  है
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३६ ]

 ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  अवधि में  खच  हुई  राशि  के  बारे
 में  राज्यों  से जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  तथा  वह  लोक-सभा  को  बता  दी  जायेगी  ।  द्वितीय  योजना
 में

 खर्च  के  लिये  उपलब्ध  राशि  वही  होगी  जो  ६०  लाख  की
 कुल  राशि  में  से  खर्च  के  नााणाणणणणण  बची

 है  ।

 faa  अंग्रेजी  में  ।
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 मणिपुर में  प्रौषघालय

 1८४६.  श्री  रिशांग  किलिंग
 :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगी  कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  मनीपुर  की  पहाड़ियों और  मैदानों  में  प्रत्येक  वर्ष में

 कितने  भ्रौषघालय स्थापित  किये

 क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  लगभग  सभी  औषधालयों  में  दवायें  नहीं

 दवाओं  सम्बन्धी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 करती है  ?

 स्वास्थ्य
 मंत्री  (

 geu9g ९  9
 राजकुमारी  कौर  जानकारी

 नीचे  दी
 जाती

 श  ग  १-५२

 PEYR—YR  20

 PEXR—-UW  20

 PEYC-YY  १  चलता  पर्वतीय  ग्रौषधालय  )

 PEXY—US
 लि

 १  चलता  पर्वतीय  भ्रौषधालय

 कुल  योग  २२

 afaa  रूप दशक  रन  से  औषधियाँ  संभावित  की  जाती  हैं  तथा  इनमें  कोई सभी  श्रौपघालयों  को
 नि

 कमी  नहीं  हुई  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  है
 ।

 बीकानेर  रेलवे

 Gow.  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  कया  रेलवे  मंत्री
 यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  बीकानेर  रेलवे

 वर्कशाप  में  इस  समय  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  कुल  संख्या  कितनी  है

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  बीकानेर  के  रेलवे  कारखाने  में  तीसरे  कौर

 चौथे  दर्जे  के  कुल  PREO  कर्मचारी  |  |

 पर्मनेंट  वे  इन्सपेक्टर

 श्री प०  ला०  बारुपाल :  FAT  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  के  असिस्टेंट  पर्मानेंट  वे  इन्सपैक्टर ों

 भर  चलने  वाली  लाइनों  के  सहायक  निरीक्षक
 )  के  वेतनों में  wat  है  जबकि  उनके  कत्तव्य  कौर

 जिम्मेदारियां  उनकी  श्रेणी  के  aa  कर्मचारियों जैसी  ही
 शर

 बीकानेर  डिवीजन में  असिस्टैंट  पर्मानेंट
 वे

 इन्सपैक्टर ों  की  कुल  संख्या  कितनी है
 कौर

 ..  ~
 र

 is
 ि  हैँ  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 जी
 नहीं

 ।

 बीकानेर  डिवीजन  में  सहायक  रेल-पथ
 निरीक्षकों की  कुल  तादाद  २६  है

 ।  इनमें से

 एक  शभ्रनुसूचित जाति  का  है
 | Ne

 में  । va
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 मा छू नदी  पर  पुल

 1८४४.  डा०  ज०  न०  पारिख  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  २०  geXe  को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रदान

 संख्या  २१५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  wage  मोरिस  रेलवे  का  माछू  नदी
 पर

 बना  वनकानेर  )

 स्थित  पुल  छोटी  लाइन  के  लिये  बनाया  गया  बड़ी  लाइन  के  लिये
 प्रयोग

 में  लाया

 जा  रहा है
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 लिये  उपयोग
 में  लाया  जाता  है  तौर  फाटक  के  बार-बार  बंद  होने  से  जनता  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता  इस  को  चौड़ा  करने  के  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है
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 हां  ।
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 को
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 राशि  निर्धारित
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 मेज

 पर  रखा  दिया गया  है  ।  [  देखिये
 परिशिष्ट

 '
 /  अनुबन्ध  संख्या  ३७  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  VERR  ३े

 राज्य-सभा स  सन् दर्द  १४३३

 रियाज़ुल  ट्रेन  दुर्घटना  VE RzR  ४

 प्राक्कलन

 पैंतीस  से  सैतीस  आर  चालीसवां  प्रतिवेदन ...  PEAVY

 सभा का  कार्य  VERY



 पीठ थ

 अनुपस्थिति  की  अ्रनमति  PERY—AE

 बेकिंग  समवाय  )

 विचार  का  प्रस्ताव  VER E—YR

 खण्ड २  से  १४,  अ्रनसची भ्रौर खण्ड १ प्रौर  खण्ड  १  P¥YR—

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  RVi98 १

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 सड़संठवां  प्रतिवेदन  PVR

 वृद्ध  श्र  दुबे ल  व्यक्तियो ंके  गह  विधेयक--पुर:ः  स्थापित
 #
 किया  गया

 मोटर  परिवहन  श्रमिक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  १४७२-८०

 नियम  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन  १४८०

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )
 cue  को

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  MGo—-EL

 दैनिक  संक्षेपिका  SE  Coad  र

 अंक  R&  2EUQ

 स्थगन

 द्वितीय  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  VVRY—EE

 केरल  में  काज  के  कारखानों  का  बन्द  होना  eve GES

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  e¥E5—EE

 राज्य-सभा  स  संदेश  VEEE—2Y0}  १४८१

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  द्रुतगति  @Yo3  Ruse १

 प्राक्कलन  समिति

 उनतालीसवाँ  कौर  इकतालीसवाँ  से  तैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  Ryo

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी

 छठा  प्रतिवेदन  १४५०४

 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  भ्र  ध्यान

 न

 केरल में  उचित  मूल्य की  दुकानें  WYo¥moY

 नियम

 सातवां  प्रतिवेदन  QYok

 एक  सदस्य  द्वारा  निजी  स्पष्टीकरण  PLoX—o§

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र  सम्बन्ध  में  १५०६

 सभा  का  ८1  Yo

 फरीदाबाद  विकास  निगम

 राज्य-सभा  द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकृत  १५०६-१५

 दिल्ली  का  जारी  रखना

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  cee Cre:
 खण्ड  २  और १ १  प्
 पारित  करने  का  स्राव

 १५२ ३



 पृष्ठ

 गन्दी  बस्तियां  wk

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  RAR  रे-प८

 खण्ड  २  से  Yo,  अनुसूची  प्रौर  खण्ड  १  १  LAV—YG

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  QYAsS

 दिल्ली  किरायेदार

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  QUNS—Vs

 खण्ड २  से  ४५  श्र १ 2  QYoE

 पारित  करनें  का  प्रस्ताव  RuVE

 श्रीनिवासन

 तीसरा  प्रतिवेदन  BURR

 एक  सदस्य  का  त्यागपत्र  १५६२

 ‘free पुस्तक  प्रदान  पुस्तकालय  )  संशोधन

 विचार  करने  शर  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 संघ  लोक-सेवा  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  @us  I—Fo

 दैनिक  संक्षेपिका  XE  =e

 चौदहवें  सत्र  का संक्षिप्त  वृत्तान्त  PKEY—EG



 तोक-सभा  वाद-विवाद

 QAR AT  के  अतिरिक्त
 कार्यवाही

 )

 ११  PER

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [ weaet  महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 ह  क  क

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 १२  मध्यान्ह

 त्रावणकोर  र-कोचीन  मोटर  गाड़ी  नियमों  में  darters

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगे शन )  में  मोटर  गाड़ी  PERE  की  धारा

 83.0 2.0  को  उपधारा  (३)  के  भ्रमित  त्रावणकोर-कोचीन  मोटर  गाड़ी  PEXR  में  कतिपय  संशोधन

 करने  वाली  इन  त्रावणकोर-कोचीन  श्रधिसूचनाशओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  श्रघिसूचना  संख्या  टी  ¥-2 eave /YY—T  डब्ल्यू  दिनांक  २६  १९५६

 (२)  अधिसूचना  संख्या  टी  ¥—-¥ ve /YS—TT  डब्ल्यू  दिनांक  १८  FEAT

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस-५३९/५६]

 marae  वस्तु  झ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  श्रधिसुचनायें

 कृषि  मंत्री  प०  दा०  :  मैं  श्री  मो ०  Fo  कृष्णप्पा  की  अत्यावश्यक  वस्तु

 2euYy  की  धारा  ३  की  उप-धारा  (<)  के  अधीन  इन  faa  की  एक-एक  प्रति

 पटल  पर  रखता हूं  :

 (१)  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को  २३४२  २०  2hus

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस-५३७/५६ |

 (2)  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  झरो ०  Woe  २७  PEXG

 ह
 मं  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस-५३८/४६ |

 ee

 मूल  १४ ग्रंग्रेजी  में  ।

 ERY



 &3c  विद्युत  )  servers  विधेयक  ११  १९५६

 संयुक्त  राष्ट्र  गेहूं  सम्मेलन  के  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  का  प्रतिवेदन

 Tat डा०  पृ०  हा०  देशमुख :  मैं  श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  की  PEAY-LE  में  हुए  संयुक्त

 राष्ट्र  गेहूं  सम्मेलन  के  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 [|  पुस्तकालय में
 रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या  एस०--५३६/५६  ]

 विद्युत्  संशोधन  विधेयक-समाप्त

 महोदय  :
 श्री  सभा  १०  PERE  को

 श्री
 नंदा  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 इस

 प्रस्ताव पर  शभ्रग्रेतर  विचार  करेगी :

 विद्युत  )  REVS  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  प्रवर

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  पी

 श्री  fro  चं०  चटर्जी  )
 :

 प्रा पने  जब  मुझे  प्रवर  समिति  का  सभापति  नियुक्त  किया  था

 तो  मैं  यह  नहीं  जानता  था  कि  यह  इतना  कठिन  कार्य  सिद्ध  होगा  ।  चर्चा  किये  जाते हुए  इस  बात  का

 ज्ञान  gat
 |

 विद्युत  )  अधिनियम सन्  Pew  में  श्रघिनियमित किया  गया  था  ।  गत  आठ  वर्षों  में  इसके

 प्रवर्तन  में  जिन  त्रुटियों  का  अनुभव  है  उन्हें  दूर  करना  ससंद ५  का  कत्तव्य  है  |

 विद्या  सम्भरण  उद्योग  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  रोक  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  त्वरित  उद्योगीकरण

 में  विद्युत  को  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  गया  है  ।

 समिति  से  तीन  प्रतिनिधि  मण्डलों  ने  भेट  की  थी  ।  एक  भारत  के  विद्युत  उपक्रमों  के  संघ  की  भ्रांत

 से  भराया था  ।  श्री  चौक्सी  के  साक्ष्य  का  हम  पर  बहुत  प्रभाव पड़ा  था  यद्यपि  हम  उनकी  सभी  सिफारिशों

 को  स्वीकार  नहीं  कर  सके  थे
 ।

 दूसरा  प्रतिनिधि  मण्डल  दक्षिण  भारत  के  विद्युत्  उपक्रमों  के  संघ  का
 था  ।

 तीसरी  पूर्वी  भारत  विद्युत्  संभरण  भ्र  करेक्शन  समवाय  कलकत्ता  का  था
 |

 हमने  उनकी  बातों  को  ध्यान

 पूर्वक  सुना  |  उन्होंने  कपिल  की  कि  सरकार  का  अत्यधिक  नियंत्रण  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 इसे  हम
 भी

 स्वीकार

 करते हैं  ।

 इस  विधान का  उद्देश्य  अधिनियम  में  संशोधन  कर  के  राज्य  सरकारों  को  अधिक  नियंत्रण  करने  का

 अधिकार  देना  था  ताकि  उपभोक्ताओं  को  लाभ  हो  साथ  ही  उपक्रमों  को  भी  उचित  ara  होती  रहे  ।

 हमने  इन  दोनों  उद्देश्यों  की  पूति  के  लियें  भरसक  प्रयत्न  किया  है  |

 चार  बुराइयां  दिखाई  दीं  जिन्हें  दूर  करना
 था  ।  एक  यह

 थी  कि  उपक्रम  उपयुक्त  राय  के  अ्रतिरिक

 ऋणों  ऋण-पत्रो ंको  कार्यकरण  व्यय  मान कर  उन  पर  ब्याज ले  रहे  थे  ।  यह  दोहरी  प्राय थी

 उचित  नहीं  थी  ।  ऋणों  कौर  अंद  पंजी  में  अन्तर  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 संघ  के  प्रतिनिधियों  ने  यदि  मुझे  ठीक  स्मरण  है--यह  स्वीकार  किया  था  कि  यह  एक  त्रुटि  थी  aye

 इसे  ठीक  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 दूसरी  बुराई यह  थी  कि  उपक्रम  अनुज्ञप्तिघारी  wae  are  में  से  इस  उद्योग  के  अ्रतिरिक्त

 अन्य  उद्योगों  में  पूंजी  लगाकर  लाभांश  के  अतिरिक्त  राय  प्राप्त  कर  रहे  थे  |  हमने  इस  बुराई  को  भी  दूर

 करने का  प्रयत्न
 किया  है  कौर  मैं  समझता

 हूँ  कि
 संसद्  इसे  स्वीकार  करेगा  ।

 मल  अंग्रेजी में  ।



 ११  EXE  विद्या  संशोधन  विधेयक  ERE

 तीसरी  जिस
 बुराई  का  पता  लगा  वह  यह  थी  कि  श्रनुज्ञप्तिधारी  प्रबन्ध  निदेशकों  अथवा

 अभ्र बन्ध
 भागीदारों  के  अतिरिक्त  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ता  भी  नियुक्त  कर  रहे  थे  शर  राजस्व में  से  व्यय  किया

 जा  रहा
 था  |

 हमने  इस  बुराई  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 चौथी  बुराई  यह  थी  कि  श्रनुज्ञप्तिधारी  सुरक्षा  कौर  लाभांश  नियंत्रण  रक्षित

 निधि  रानी  के  रूप  में  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  राद  पर  भी  are  प्राप्त  कर  रहे  थे
 ।

 हमने  इसे  दूर  करने

 का  प्रयत्न किया  है

 इसके  प्रतिष्ठित  हमने  उचित  ara  की  राशि  पर  वास्तविक  लाभ  को  २०  प्रतिशत  से  कम  करके

 ey  प्रतिशत कर  दिया  है  ।  उचित  are  ५  प्रतिशत  निश्चित  की  गई  थी ।  wa  इसे  vs  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  है  ।  इस  वृद्धि  से  अनुज्ञप्तिधारियों  की  मांग  पूरी  हो  जायेगी  ।

 श्री
 साधन  गुप्त  wt  एक  a  सदस्य  ने  विमति  टिप्पणियां  दी हैं  कौर  शिकायत की  है

 कि
 हमनें  उद्योग  के  प्रति  बहुत  दयालुता  दिखाई  है

 ।
 परन्तु  अरन्य  उद्योगों  से  तुलना  करने  पर  श्राप  देखेंगे  कि

 विद्या  सम् भरण  उद्योग  द्वारा  दिये  गये  लाभांश  औसतन  बहुत  साधारण  यद्यपि  अधिनियम  की  योजना

 से  उद्योग  को  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  लाभ  प्राप्त  करने  का  भ्र वसर  मिल  रहा  है  परन्तु  उन्हें  वही  मिल

 रहा  है  जो  कि  उनको  मिलना  चाहिये  |  हमने  उद्योग  तथा  उपभोक्ताओं  के  परस्पर  विरोधी  दावों  में  उचित

 संतुलन  किया  है  ।

 श्री  तुलसी  दास  ने  यह  युक्ति  दी  है
 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  विद्युत  उद्योग
 का  बहुत  विस्तार

 किये  जाने  का  कार्यक्रम रखा  गया  है  ।  यह  सच  है  भ्र  श्री  चौक्सी  ने  कहा  था  कि  वह  तराशा  करते  थे  कि

 ७५  करोड़ से
 ८०  करोड़  रुपये  तक  की  पूंजी  प्राप्त  हो  सकेगी ।  प्रधिकांद  राशि  जन  साधारण  द्वारा

 लगाई  जानी  वह  चाहते  थे  कि  उन्हें  प्रलोभन  देने  के  लिये  लाभांश  की  दर  fry  होनी  चाहिये  ।

 हमारा  सुझाव  यह  था  कि  इस  से  उपभोक्ताओं  पर  अनुचित  बोझ  पड़ेगा  ।  उन्हें  अनुसूची  ६  में  कुछ  रियायतें

 दी  गई  हैं  उन्हें  शिकायत  नहीं  करनी  चाहिये  are  सहयोग  देना  चाहिये  |

 हमने  कुछ  परिवर्तन  सुधार  की  दृष्टि  से  किये  थे  ।  संघ  कौर  कलकत्ता  के  प्रतिनिधियों  ने  बताया  था

 कि  वित्तीय  उपबन्धों  में  क्रांतिकारी  परिवर्तन  किये  जा  रहें  थे  ।  उन्हें  झपने  वित्तीय  मामलों  का

 योजन  करने  के  लिये  कुछ  समय  मिलना  चाहिये
 था  ।  हमने  तदनुसार  परिवर्तन  कर  दिया  है  कि  इसको

 कुछ  समय  बाद  लागू  किया  जायेगा  कौर  हमने  सरकार  को  इसकी  तिथि  निश्चित  करने  का  शझ्रधिकार

 दिया है  ।

 राज्य  विद्युत  परामर्शदात्री  परिषद्  के  सम्बन्ध  में  हमने  सिफारिश  की  है  कि  सामान्य  उपभोक््ताश्यों

 को  भी  उसमें  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये
 |

 तराशा  है  कि  संसद्  इसे  स्वीकार  करेगा  |

 बोर्ड  द्वारा  राज्य  सरकार  के  पुर्व  परामर्श  के  बिना  १०  लाख  रुपये  तक  की  योजनायें  तैयार  किये

 जाने  का  विधेयक  में  उपबन्ध  था  ।  बंगाल  बोर्ड  के  सभापति  के  लिखने  पर  हमने  इस  सीमा  को  बढ़ा  कर  gy

 लाख  रुपये  कर  दिया  है  ae  मूल  अधिनियम  की  धारा  २१  में  ऐसा  संशोधन  करने  की  सिफारिश  की  है

 जिससे
 कि

 वह  ऐसी  योजनाओं  पर  लागू
 न  हो  |

 संघ  कौर  कलकता  के  समवाय  ने  इसके  लिये  बहुत  भ्रामरी  किया  था  कि  बोर्ड  को  इतने  अ्रधिकार

 नहीं  दिये  जाने  चाहिये  कि  वह  उपक्रम  को  मनचाहा  निदेश  दे  सके  ।  हो  सकता  है  कि  निदेश  sata  कौर

 सख्त
 हों

 ।
 उच्चतम  न्यायालय  ने

 भी
 ऐसे  अधिकार

 के  दिये
 जाने  का  विरोध  किया  गर्त  हमने  यह

 उपबन्ध  किया  कि  निदेश  उचित  हों  at  बोर्ड  पौर  सम्बन्धित  उपक्रम  में  मतभेद  होने  पर  केन्द्रीय  विजयिनी
 साधिकार  के  पास  ara  की  जाये  |
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 [  श्री  नि०  चं०  चटर्जी  ]

 हमने  दर  निर्धारण  समिति  की  रचना  को  aaa  बदल  दिया  है  ।  दर  निर्धारण  समिति  बोर्ड  द्वारा

 नाम निर्दिष्ट  की  जानी  थी  ।  परन्तु  विद्युत  उपक्रमों  ने  यह  बताया  कि  यदि  बोड़े  द्वारा  कोई  ग़लती  किये

 जाने  पर  ही  दर  निर्धारण  समिति  नियुक्त  की  जाये  और  यदि  उसमें  बोर्डे  द्वारा  नाम निर्दिष्ट  व्यक्तियों  को

 बहुसंख्या  हो  तो  यह  अनुचित  होगा  ।  तराशा  है  कि  हमने  जो  कुछ  किया  है  वह  सभा  के  सदस्यों  को

 स्वीकार्य  होगा  |  हमने  कहा  है  कि  दर  निर्धारण  समिति  का  सभापति  कोई  ज़िला  न्यायाधीश  या  उच्च

 ट्र  >
 न्यायालय  का  न्यायाधीश  होना  चाहिये  ।  इससे  कार्य  समुचित  रीति  से  होगा  भर  शिकायतें  दूर  गी

 जायेंगी  और  उपभोकक््ताश्रों  के  हितों  की  रक्षा  होगी  |

 श्री  मुह्दीउद्दीन  ने  यह  प्रशन  उठाया  था  कि  दर  निर्धारण  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये

 जानें  के  लिये  कोई  समय  सीमा  होनी  चाहिये  थी  ।  हमने  उपबन्ध  किया है  कि  समय  सीमा  तीन  मास  होनी

 चाहिए  जिसे  केवल  तीन  मास  के  लिये  कौर  बढ़ाया  जा  सके  ।:

 कुछ  न्य  छोटी-मोटी  बातें  भी  हमने  उपबन्ध  किया  है  कि  कार्य  संचालन  कौर

 प्रबन्ध  व्यवस्था  सम्बन्धी  व्यय  को  पूरा  करने  के  पश्चात्  प्राय-कर  के  भुगतान  को  प्राथमिकता  दी  जायें  tt

 कारण  यह  है  कि  हम  चाहते  हैं  कि  बोर्ड  एक  वार्षिक  प्रतिवेदन  तैयार  करे  जो  राज्य  विधान  मण्डल  के

 समक्ष  रखा  जाये  ताकि  वह  जान  सके  कि  नीति  का  निदेशन  अथवा  नियंत्रण  किस  प्रकार  हो  रहा  है

 अरर  वह  आलोचना  करके  उच्च  प्राधिकारियों  का  ध्यान  इस  कौर  दिला  सके  |

 हमने  मध्यस्थता  सम्बन्धी  व्यय  के  सम्बन्ध  में  यह  उपबन्ध  रखा  है  कि  वह  व्यय  भू-राजस्व  की

 बक़ाया  की  भांति  वसूल  किया  जायें  क्योंकि  प्रतिकूल  निर्णय  दिये  जाने  पर  उपक्रम  उक्त  व्यय

 नहीं  देते  हैं
 ।

 समिति  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  बोर्डे  को  जारी  किये

 गये  निदेश  राज्य  विधान  मण्डल  के  समक्ष  रखे  जायं  ।  परन्तु  उसमें  किसी  की  निन्दा  हो  सकती  है  द्रोह

 उसे  विधान  मण्डल  के  समक्ष  रखना  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।  हमने  सिफारिश  की  है  कि  जब  तक  ऐसा

 करना  लोक-हित  के  प्रतिकूल  न  हो  राज्य  सरकार  के  निदेश  ats  के  प्रतिवेदन  में  सम्मिलित  किये  जाकर

 विधान  मण्डल  के  समक्ष  रखे  जायें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  इसके  लिये  श्रावक  निदेश  जारी

 करेंगे  ।

 खण्ड  २७  जो  पृष्ठ  अ्रनुसुच्ती  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  a  कोई
 भी

 उपक्रम  अ्रनुसूची  में  उपबन्धित  दरों  में  राज्य  की  पूर्व  सहमति  के  बिना  वृद्धि  कर  सकता  परन्तु  तरन्त में

 यदि  यह  पता  लगे  कि  उक्त  afa  भ्रनुचित  थी  तो  ५  मास  के  बिल  में  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  चौक्सी  ने  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  वह  यही  चाहते थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  सिद्ध  को

 प्रतिबन्ध  नहीं  लगाने  चाहियें  क्योंकि  उससे  देरी  ate  कठिनाई  पैदा  हो  जायेगी  ।

 उचित  aa  के  सम्बन्ध  में  यह  परिवर्तन  किया  गया  है  कि  उचित  राय  पर  लाभ  को  ory¥  प्रतिशत

 से  कम  करक  ४  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  समिति  के  विचारानुसार  उचित  श्राय  को  ३०  प्रतिश्त  से

 घटा  कर  १४  प्रतिशत  कर  दिये  जानें  के  फलस्वरूप  लाभ  की  यह  कमी  उचित  ही  है  ।

 कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  चर्चा  हुई  थी  |  पहले  मैं  विकास  रक्षित  निधि  कौर  लम्बित  कराधान

 रक्षित  निधि  को  लेता  हूं  ।  उपक्रम  चाहते  थे  कि  नई  मशीनों  कौर  मशीनरी  के  लगाये  जाने  के  कारण  आयकर

 अधिनियम  के  अधीन  उद्योग  को  जो  रियायतें  दी  जाती  थीं  भर  जिन्हें  बाद  में  वसूल  किया  जाता  था  वह

 उपभोक्ताओं  को  दरों  में  छट  के  रूप  में  नहीं  दी  जानी  चाहियें  वरन्  उससे  कराधान  सम्बन्धी  दायित्व  को

 पूरा  करने  के  लिये  एक  रक्षित  निधि  बनाई  जानी  चाहिये  |  परन्तु  उपक्रमों  ने  इस  पर  अधिक  झ्राग्रह  नहीं

 किया  ।  यह  प्रीत  स्वयं  हल  हो  गया  |
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 माननीय  मंत्री  ने  विकास  निधि  के  रखने  के  लिये  जो  राधा  प्रतिशत  प्रभार  की  भ्र नुम ति  दी  है  वह

 एक  अच्छा  उपबन्ध  है  ।  उपक्रम  अधिक  प्रतिशतता  चाहते  थे  परन्तु  यह  प्रतिशतता  उचित  है  भ्र न्य था

 उपभोक्ताओं  पर  बोझ  पड़ेगा  ।

 बोनस  के  सम्बन्ध  में  श्री  गुप्ता  ने  जोरदार  आग्रह  किया  कि  कर्मकारों  को  दिये  जाने  वाले  बोनस  को

 व्यय  समझा  जाना  चाहिये  जब  कि  न्य  कर्म  चोरियों  को  दिये  जाने  वाले  बोनस  को  तब  तक  व्यय  नहीं  समझा

 जाना  चाहिये
 जब  तक  कि  राज्य

 सरकार  उसका  अनुसमर्थन न  करें  ।  ऐसा  भेदभाव  करना  अनुचित

 है  ।  संविधान  के  समता  सम्बन्धी  भ्रनुच्छेद  के  अधीन  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  हमने  इस  उपखण्ड

 को  संबोधित  करके  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  बोनस  सम्बन्धी  विवाद  के  मामले  किसी  न्यायाधिकरण

 या  तन्य  प्राधिकार
 के  पास

 प्रचलित  विधि
 के  अनुसार भेजे  जायें  ।  भ्रमण  मामलों  में

 कर्मचारियों
 को

 दिया  गया  बोनस  केवल  व्यय  समझा  जायेगा  ।  मेरी  धारणा  है  कि  ऐसा  करना  उचित  है  ।  हम  श्रमिकों

 की  सहायता  के  लिये  सभी  कुछ  करना  चाहते  हैं  परन्तु  उसके  साथ  ही  हम  कोई  भेदभाव  भी  नहीं  करना

 चाहते  हैं  ।  दर  निर्धारण  समिति  की  रचना  के  सम्बन्ध  में  पहले  की  ae  विशेष  प्रगति  की  गई

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय  सीमा  निर्धारित  करना  एक  नई  बात  झ्र ौर  उपभोक्ताओं  के  हितों

 की  भी  रक्षा  की  गई  है  ।

 बोर्ड  की  पूर्व  सहमति  के  बिना  योजनायें  तैयार  करने  की  जो  सीमा  थी  वह  कम  थी  ।  इसलिये  दस

 लाख  रुपये  की  राशि को  बढ़ा  कर  १४  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  उद्योग  की  सन्तुष्टि हो  जानी

 चाहिये
 |

 हमने  इस  का
 भी

 उपबन्ध  किया  है
 कि

 समुचित  are  पर  होने  वालें  वास्तविक  लाभ
 के

 अधिक्य  को  साढ़े  सात  प्रतिशत  से  घटा  कर  पांच  प्रतिश्त  कर  दिया  अर्थात  यह  पन्द्रह  प्रतिशत  के

 arr  के  स्थान  पर  पन्द्रह  प्रतिशत  का  तुतीयांश  हो  ।  यह  अधिनियम  की  भावना  कौर  उसके  उपबन्धों

 के  अनुरूप है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  जो  कुछ  प्रवर  समिति  ने  किया  है  वह  ठीक  ही  है  ।  मंत्री  महोदय  भी  इस  सम्बन्ध

 में  सहायक  रहे  इसलिये  मैं  उन्हें  घन्यवाद  देता  हूं  ।  हमने  उद्योग  की  मागों  को  स्वीकार  करने  के  लिये

 अधिकतम  प्रयत्न  किया  है  ।  तराशा  है  कि  संसद्  द्वारा  संबोधित  इस  अ्रधिनियम  की  सफल  कार्यान्वित  में

 उद्योग  अपना  पुरा  सहयोग  प्रदान  करेगा  |  मुझे  आशा  है  कि  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  को  सभा

 स्वीकार  कर  लेगी  |

 fat  कामत  )  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं है  ।

 fall  to  घ०  सोसानी  पाली  प्रवर  समिति  के  सभापति  तथा  मंत्री  महोदय  द्वारा

 विधेयक  के  विभिन्न  खण्डों  का
 स्पष्ट  करण

 कर  दिया  गया  है  ।  मुझे  केवल  एक  दो  बातें  ही  कहनी  यह  तो

 स्पष्ट  ही  है  कि  देश  की  कार्य  व्यवस्था  में  विद्युत  सभा  रण  उपक्रमों  का  विशेष  स्थान  है  तौर  क्योंकि  इस  विधेयक

 का  सम्बन्ध  विद्युत  सम्भरण  से  है  इसलिये  इसका  बहुत  ही  महत्व  है  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  होने  तक  देश  में  विद्युत  पैदा  करने
 वाले  संयंत्रों  की  कुल  संस्थापित

 क्षमता  २३  लाख  किलोवाट  थी  ।  इसमें  से  १७  लाख  किलोवाट  सार्वजनिक  उपयोगिता  उपक्रमों  में  थी

 भर  ६  लाख  किलोवाट  उन  निजी  उपक्रमों  में  थी  जो  कि  अपनी  frag  शक्ति  स्वयं  उत्पन्न  करते  थे  ।  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  निजी  क्षेत्रों
 के  विद्युत  सम्भरण  उपक्रमों  द्वारा  २,०००,०००  किलोवाट  की

 वृद्धि  की  गयी  ।  इस  प्रकार  इस  योजना  काल  में  निजी  क्षेत्र
 के  विद्युत्  विकास  के  लक्ष्य  को  पूरा  कर  लिया

 गया  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 की

 wale
 में

 इस  सम्बन्ध  में  निजी  क्षेत्र  का  लक्ष्य  ३००,०००  किलोवाट

 मूल  ७ भ्रंग्रेजी  में  ।
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 To  घ०  सोमानी |

 है  ।  योजना  अवधि  के  छत  तक  यह  संस्थापित  क्षमता  ४४५  लाख  किलोवाट  हो  जायेगी  |  कौर  यह  देश

 की  विद्युत्  सम्भरण  सेवा  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  होगी  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  निजी  उनके  देश  में  स्थान  र  उनके  समक्ष  वाली

 कठिनाइयों  की  कौर  दिलाने  के  लिये  एक  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  समक्ष  तीन  आधारभूत  विचार  हैं  जो  कि  उद्योग  के  उचित  विकास

 के  लिये  आवश्यक  है  ।  प्रथम  यह  कि  इसका  समुचित  नियन्त्रण  ait  नियमन  करना  श्रावक

 इस  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  विधेयक का  वास्तविक  उद्देश्य  उद्योग  को  प्रोत्साहन देना  है  तभी

 तो  इच्छित  सीमा  तक  इस  उद्योग  की  सामना  क्षमता  बढ़  सकती  है  ।  इसलिये  मैं  विधेयक  में  उपबन्धित

 उन  बातों  का  उल्लेख  करते  हुए  कहूंगा  कि  इन  उपक्रमों के  विनियोजकों  को  कुछ  मिल  सके  इस  विचार  से

 खण्ड
 को

 कुछ  उदार  बना  दिया  जाना  चाहिये
 |

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  प्रो  आकर्षित  कराना  चाहता  हुं  कि  सन्  १६४८ में  मूल

 अ्रघिनियम के  पारित  होने  के  बाद  से  केवल  आठ  राज्यों  में  परिनियत  विद्युत  बोर्डों  की  स्थापना  की  गई

 यह  राज्य  मध्य  पश्चिम  बंगाल  ate  बम्बई |  कई  राज्यों  को

 इन  विद्युत  बोर्डों  की  स्थापना  अभी  करनी  है  ।  में  पुछना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  के  उपबन्धों

 का  कुछ  राज्यों  द्वारा  पालन  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।  शायद  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  द्वारा  प्रस्तावित

 धान  समस्या  ही  रुकावट  हो  ।  परन्तु  इसके  लिये  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  भ्रामक  सहायता  की

 व्यवस्था  करनी  होगी  ।  सभी  राज्यों  में  विद्युत्  बोर्डों  की  स्थापना  परम  आवश्यक  पौर  महत्वपूर्ण

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  |

 ma  में  लम्बित  कराधान  रक्षित  निधि  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जिसके  सम्बन्ध  में  कल  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  था  कि  विद्युत्  उपक्रम  संघ  के  कहने  पर  उसमें  संशोधन  किया  गया  है  |  उलझन इस  कारण

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  आयकर  भ्र धि नियम  कौर  विद्युत  संभरण  झ्र धि नियम  के  उपबन्ध  परस्पर  विरोधी

 बढ़ते  हुए  ग्रवक्षयण  के  कारण  प्रा  रम्भिक  वर्षों  में  राय-कर  प्रीमियम  के  भ्रन्तर्गत  कर  सम्बन्धी  प्रतीक

 सुविधा  मिली  है  इससे  उपक्रमों  के  कर  सम्बन्धी  दायित्व  भी  आगे  के  लिये  लम्बित  हो  गये  हैं  fea

 संभरण  भ्र घि नियम  अवक्षयण  सम्बन्धी  व्यवस्था  को  बहुत  सीमित  कर  देता  है
 कौर  उसी  सीमा  तक  विद्युत

 उपक्रमों  के  आयकर  विकास  सम्बन्धी  लाभ  कौर  अवक्षयण  दरें  भी  सीमित  हो  जाती है  ।  इस  अधिनियम

 में  भारतीय  ara  कर  अधिनियम की  अपेक्षा  अवक्षयण के  लिये  कम  व्यवस्था  है  ।  जब
 जो

 कुछ  किया  गया

 है  इससे  संघ  द्वारा  की  गयी  मांगें  पुरी  नहीं  होती  है  ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  की  गयी  है  कि

 इस  खण्ड  को  वापिस ले  लिया  जाये
 ।
 मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  है

 कि
 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने

 का  प्रशासन  दिया  है  ।  इस  प्रकार  सारे  मामले  का  पुनः  परीक्षण  किया  जायेंगी  ताकि  विद्युत  उपक्रम

 भारतीय  आयकर  भ्र धि नियम  का  कुछ  लाभ  उठा  सकें  जैसा  कि  दूसरे  कुछ  उद्योगों  ने  उठाया  है  |

 इसलिये  भ्र भी  तो  इस  संशोधित  खण्ड  को  छोड़  दिया  जानाਂ  चाहिये  ताकि  पूर्वे  स्थिति  कायम  रहे  ।

 श्र  फिर  कभी  इस  प्रदान  पर  पुनः  विचार  किया  जाये  ताकि  आयकर  अ्रधिनियम  के  arta  विकास  कौर

 अ्रवक्षयण  दरों  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  लाभ  उठाया  जा  सकें  |

 अन्तिम  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  उद्योग  शौर  विनियोजकों  को  भी  उचित  लाभ  प्राप्त

 होना  चाहिये  |  प्रवर  समिति ने  बैंक  दर  पर  केवल  २  प्रतिशत  लाभ  को  स्वीकार  किया है  ।  परन्तु  पूंजी  की

 वर्तमान  स्थिति  के  भ्रनुसार  किसी  उद्योग  को  ५२  प्रतिशत  लाभ  तक  समिति  रखना  कठिन  ही  है  ।

 परन्तु  विधेयक  में  यही  व्यवस्था  है  ।  इस  देश  में  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डी  की  स्थिति  को  देखते  हुए  भी

 यह  ys  प्रतिशत  की  दर  काफी  नहीं है  ।  निजी  विद्युत  उपक्रमों  को  तो  अभी  अपन  विकास  साधनों
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 में  वृद्धि  भी
 करनी  है  ।  इसलिये  आवश्यक  है  कि  ore  की  स्थिति  के  अनुसार  उन्हें  पूंजी  श्रीकृष्ण  करने

 की  भ्र नुम ति  हो  ।

 इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रमित  करता  हूं  कि  वह  इस  उपबन्ध
 को

 कुछ  उदार  करें  ताकि  देश

 के  प्राचीन  विकास  के  लिये  परमावश्यक  यह  उद्योग  वैध  राधिका  संसाधनों  से  वंचित  न  रह  जाय  |

 इस
 विचार

 से
 मैं  इस  बात  पर  आग्रह

 करूंगा  कि  इस  ys  प्रतिशत  की
 दर  में  वृद्धि  की

 जानी  चाहिये

 ताकि  उद्योग  की  वैध  अ्रावइ्यकतायें  पुरी  हो  सकें  ।  राशा है कि है  कि  मंत्री  महोदय  मेरी  बातों पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  यह  विधेयक  प्रविधिक  प्रकार  का  है  इसलिये  सामान्य

 व्यक्ति  के  लिये  इस  के  महत्व  को  समझना  कठिन  है  |  परन्तु  देश  प्रौर  देशवासियों  के  लिये  यह  विधेयक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रौढ़  जिस  उद्योग  का  इससे  सम्बन्ध  है  उसका  देश  की  व्यवस्था  में  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण स्थान  है  ।  हम  अपने  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  योजना  बना  रहे  कौर  उसके  लिये

 विद्युत्  शक्ति  आवश्यक  है  ।  कोयले  से  भी  काम  चलता  परन्तु  काफ़ी  सीमा  तक  मांग  विद्युत  शक्ति

 से  ही  पुरी  हो  सकती  है  ।  इसलिये  विद्यत थि एस  उत्पादन  संसाधनों  का  विकास  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है
 ।
 प्रत्येक

 ऐसे  देश  में  जहां  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  श्रमिक  योजना  को  लक्ष्य  बनाया  गया  है  वहां  विद्युत्  शक्ति  की

 श्रावव्यकता  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  इस  विचार  से  wie  विशेषकर  fae  उपभोक्ताओं  के  दृष्टिकोण

 से  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  विधेयक  का  विद्या  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 उपभोक्ताओं  की  बात  मैंने  इसलिये  कही  क्योंकि  हम  यह  निश्चय  कर  चुके  हैं  कि  विद्युत्  उद्योग

 निजी  हाथों  में  नहीं  रहेगा  ।  यह  हमारी  प्रौद्योगिक  नीति  है  जिसे  सदन  के  प्रायः  सभी  पक्षों  ने  स्वीकार

 किया है
 ।

 इसलिये  हमें  इसी  दृष्टिकोण से  विचार  करना  है  ।  क्योंकि  कुछ  निजी  उपक्रम भी  इस  क्षेत्र  में

 हैं
 शर  रहेंगे  ।  इस  कारण  कुछ  सीमा  तक  उन्हें  भी  aaa  दिया  जा  सकता  है  |  परन्तु  देश  की  झावर्यकताश्रों

 का  ध्यान  रखते  हुए  हमारे  समक्ष  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  रहनी  चाहिये  कि  निजी  क्षेत्र  तो  समाप्त  होने

 वाले  ही  हैं  । इसलिये  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  ही  प्रश्न  रहता  है  ।  साथ  ही  कर्मचारियों  के  हित  भी  जिन

 की  ray  तक  तो  उपेक्षा  ही  की  गयी  हैं  ।  यही  दो  बड़े  हित  हैं  ।  निजी  क्षेत्रों  का  तो  इतना  ही  ध्यान  रखा

 जाना  चाहिये  ताकि  धीरे-धीरे  बिना  किसी  गड़बड़ी  के  यह  उद्योग  निजी  हाथों  से  निकल  सार्वजनिक

 क्षेत्र  में  प्रा  जाय

 मैंने  अपनी  श्रीमती  टिप्पणी  में  भी  विधेयक  के  प्रति  यही  दृष्टिकोण  अपनाया  मैंने  उपभोकक््तात्रों

 कर्मचारियों  शौर  श्रमिकों  के  हितों  पर  ही  जोर  दिया  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से  विधेयक  में  कुछ  भ्रमणी

 बातें भी  हैं  ।  दर  निर्धारण  समिति  के  स्वतंत्र  सभापति  की  व्यवस्था  है  ।  यह  सभी  के  लिये  बरच्छा

 है  ।  इससे  कई  हितों  के  प्रभाव  से  छुटकारा  मिल  कौर  परिवर्तित  अ्रवस्था  में  बोझ  भी  पूंजीपतियों

 के  प्रभाव  से  गीता  रहेगा
 ।

 परन्तु
 बोर्ड  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  समुचित  ध्यान  नहीं  रख  सकेगा  |

 यह  एक  बरच्छा  उपबन्ध  है  कि  दर  निर्धारण  समिति  का  सभापति  कोई  न्यायिक  afar  होना  चाहिये  ।

 अर  इस  समिति  में  बोड़  का  भ्रत्यधिक  प्रभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  समिति  के  सभापति  के  किसी  न्यायिक

 अघिकारी  के  होने  जो  कि  उच्च-न्यायालय  का  न्यायाधीश  होगा  aaa  उसके  योग्य  स्थिति

 में  एक  सुधार  किया  गया  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  विधेयक  में  वार्षिक  रिपोर्टे  के  तैयार  किये  जाने  की  व्यवस्था है  ।  इसमें  रिपोर्ट

 के  विधान  मण्डल  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  जाने  की
 भी

 व्यवस्था  है  ।  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  सदस्यों  का
 मत

 यह  था
 कि

 निदेश
 भी

 विधान  मण्डल  के  समक्ष  रखे  जायें  क्योंकि  यह  निदेश  नीति

 नाट सम्बन्धी  मामलों  में  दिये  जाने  नीति  के  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय  करने  के
 लिये

 विधान

 अंग्रेजी में  ।
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 [  श्री  साधन  गुप्त  ]

 मण्डल  ही  उपयुक्त  निकाय  है  ।  यह  ठीक  है  कि  कुछ  निदेश  गोपनीय  होते  हैं  कौर  उन्हें  विधान  मण्डल  के

 सभा  पटल पर  रखना  हानिकारक  सिद्ध  हो  सकता  है  |

 ara  है  कि  भविष्य  में  राज्य  विद्युत् बोर्ड  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  जहां  तक  सम्भव  हो

 राज्य-सरकारों  के  निदेशों  को  वार्षिक  रिपोर्ट  में  सम्मिलित  कर  लिया  जायें  ,  ताकि  राज्य  विधान

 मण्डल  इस  बात  पर  चर्चा  कर  सके  कि  निदेश  ठीक  ढंग  से  दिये  गये  थे  अथवा  नहीं  कौर  उनसे  विद्युत्

 उद्योग के  विकास  को  लाभ  पहुंचता  था  नहीं  ।  हमने  अन्य  संशोधन  भी  किये  हैं  ।  पहलें  यह

 व्यवस्था थी  कि  एक  समय  में  एक  से  अधिक  बार  दरों  में  कमी  बेशी  नहीं  की  जा  सकती
 थी  ।

 परन्तु  हमने

 उपबन्ध  किया  है  कि  यह  कमी  बेदी  कई  बार  की  जा  सकती  परन्तु  बेशी  वर्ष  में  केवल  एक  ही  बार

 की  जा  सकती  हैं  ।

 परन्तु  कई  मामलों  में  हम  असफल  भी  रहे  हैं  ।  राज्य  विद्युत्  बोर्डे  के  गठन  का  ही  मामला  है  ।

 इसमें  उपभोक्ताओं  या  कर्मचारियों  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  होगा  ।  बोड़  का  काम  राज्यों  में  विद्युत्  का

 समन्वित  विकास  करना  है  ।  यह  धारा  १८  में  उपबन्धित  है  ।  उपभोक्ता  का  सम्बन्ध  दरों  इत्यादि  से

 धत  सभी  मामलों  से  होता  है  ।  इसमें  उपभोक्ताओं  को  बहुत  भ्र भि रुचि  होगी  ।  मैं  अनुभव

 करता  हूं  कि  बोर्ड  में  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिये  कुछ  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 तो  भी  उन्हें  इससे  संतोष  है  कि  परामर्शदात्री  परिषदों  में  उनका  प्रतिनिधित्व  परन्तु  विद्युत्  उद्योगों

 के  कर्मचारियों  को  कहीं  भी  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  के  महत्व  के  बहुत  से  प्रदान  उत्पन्न

 हो  सकते  बोर्डे  यह  निर्णय  कर  सकता  है  कि  उद्योग  की  उन्नति  के  लिये  चालित

 मशीनें  प्रतीक  लगाई  जायें  ।  उस  समय  प्रश्न  उठेगा  कि  कर्मचारियों  का  क्या  हो  ?  क्या  उन्हें  निकाल

 दिया  atc  यदि  तो  उन्हें  क्या  प्रतिकर  दिया  atc  उन्हें  किस  प्रकार  का  वैकल्पिक

 रोज़गार  दिया  जाये  ?  उन्हें  इस  विषय  में  मत  देने  का  अधिकार  होना  चाहिये  |  प्रयत्न  करने  पर  भी  हम

 समिति  से  यह  स्वीकार  नहीं  करा  सके  हैं  मेरे  विचार  से  यह  कर्मचारियों  के  प्रति  बहुत  न्याय  है  ।

 कर्मचारियों  को  सम्मिलित  करने  से  विद्युत  उद्योग  के  विकास  को  भी
 लाभ  पहुंचेगा  ।  क्योंकि  उनका

 व्यावहारिक  अनुभव  उद्योग  के  लिये  हितकर  होगा  ।  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  उनके  सुझावों  से  घृणा  की

 दृष्टि  से  देखा  जाता  है  परन्तु  जिस  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  हमारा  ध्येय है  उसमें  हम  उन  से  घृणा

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  के  ats  में  होने  से  हमें  उनके  सुझाव  प्राप्त  हो  सकते  हैं  |

 दूसरा  प्रश्न  बोनस  का  है  जिस पर  श्री  नि०  व्  चटर्जी  ने  अरपना  मत  व्यक्त  किया है  ।  यह  प्रशन  HA

 पैदा  हम्ना  इस  बारे  में  मैं  कुछ  ऐतिहासिक  तथ्यों  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा  ।  बिजली  उद्योग  में  भारी  लाभ

 होने  के  कारण  प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  कया  कर्मकारों  को  इन  लाभों  में  से  इनका  एक  war  मिलना

 चाहिये या  नहीं  ।  १६४८  में  विद्युत्  सम्भरण  अधिनियम  स्वीकृत  होने  के  बाद  बम्बई  के  एक  वाद  में  यह

 प्रत  उत्पन्न  था  कि  क्या  कामगार  यथोचित  लाभ  में  से  बोनस  का  दावा  कर  सकते  हैं  क्योंकि  औद्योगिक

 न्यायाधिकरण ों ने  यह  कहा  है  कि  केवल  लाभ  के  बाद  ही  बोनस  का  प्रदान  उत्पन्न होता  है  ।  श्रम  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  था  कि  यथोचित  लाभ  में  से  बोनस  का  दावा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 इस  निर्णय  से  श्रमजीवी  वर्गों  में  बहुत  सन्तोष  फैल  गया  था  ।  निःसन्देह  बाद  में  श्रम  अपीलीय

 करण  ने  एक  और  निर्णय  द्वारा  संशोधन  करते  हुए  यह  स्वीकार  किया  था  कि  बोनस  खर्चे  भी  एक  ऐसी

 ae  है  जिसकी  भ्र नुम ति  दिया  सकती  है  ।  बोनस  को  विनियमित  छोड़  देने  के  सम्बन्ध  में  एक

 कठिनाई  थी  ।  लाभों  के  विनियमन  के  लिये  विस्तृत  उपबन्ध  हैं  जिनमें  बताया  गया  है  कि  अवक्षयण

 रक्षित  निधि  शादी  के  लिये  कितनी
 राशि  qa  रखी  जा  सकती  है  ।  उपबन्ध  यह  हैं  कि  लाभ  यथोचित

 लाभ  में  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  ।  अरब  यदि  हम  बिना  किसी  अग्रेतर  पाबन्दी  के  बोनस  ा को खचं
 गी  एक
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 अ्रनमति दिये  जाने  योग्य  मद  मान  लें  तो  परिणाम  यह  होगा  कि  जो  विद्युत  समवाय  अत्यघिक  लाभ

 कमाने  की  स्थिति  में  वे  जिन्हें  हम  बे नामदार  कहते  उन्हें  पदाधिकारियों  के  रूप  में  नियत  कर  लेंगे

 शर  बोनस  के  रूप  में  उन्हें  रुपया  दे  देंगे  और  इस  प्रकार  लाभों  की  समस्त  उच्चतम  सीमा  एक  धोखा

 होगी  ।

 इसलिये  बोनस  की  झ्र दाय गी  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  विनियमन  ऑ्रावश्यक  है  ।  मैं  अपनी

 श्रीमती  टिप्पणी  में  कह  चुका  हुं  कि  कर्मकारों  को  बोनस  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विनियमन  नहीं

 होना  चाहिये  |  ऐसा  केवल  बड़े-बड़े  वेतन  पाने  वाले  पदाधिकारियों  के  लिये  ही  किया  जाना  चाहिये  |  १६४७

 के  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  जिस  रूप  में  उसे  संबोधित  किया  गया  कर्मकारों  में  केवल

 पर्यवेक्षक  लिपिक  कमंचारीवग  तथा  wales  कमेंट्री  वर्ग  के  ही  कर्मचारी  शामिल  हैं  |

 ग्रन्थ  कक में चारी  कर्मकार
 न  होंगे  |  प्रदान  यह  है  कि  क्या  इन  दोनों  में  विभेद  करना  उचित  है  ?

 अब  देखना  यह  है  कि  बोनस  की  अदायगी  का  आधार  क्या  है
 ?  श्राप  जानते  हैं  कि  बोनस  दी

 गई  वास्तविक  मजूरी  भ्र  निर्वाह  मजूरी  के  बीच  अन्तर  की  आंशिक  संतुष्टि  का  प्रतिनिधित्व  करता

 है  ।  अर्थात  कर्मकारों को  जो  मजूरी  दी  जाती  है  वह  निर्वाह  मजूरी  के  स्तर  से  कम  है  ।

 निःसन्देह  इस  अन्तर  को  दूर  किये  जाने  के  बाद  भी  लाभ  में  er  रखने  के  सिद्धान्त  पर  बोनस  तब

 भी  दिया  जा  सकेगा  |  विधि  न्यायालयों  द्वारा  यह  निर्णय  किया  जा  रहा  है  कि  बोनस  लाभों  में  से  निकलता

 है  ate  निर्वाह  मजूरी  से  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  आंशिक  संतुष्टि  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  इस  झ्राधार

 पर  क्या  उन  व्यक्तियों  में  जिन्हें  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  कहा  गया  है  कौर  अन्य  कर्म

 चोरियों के  बीच  विभेद  करना  उचित  नहीं  है  ?  इसमें  अनचित बात  क्या  है
 ?

 इसलिये  मैँ  इस

 विधेयक  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किये  जाने  का  भ्रनुरोध  करता  हुं  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  की

 qt  सूचना  भी  दी  है  ।

 अब  मैं  लाभों
 के

 विनियमन  के  सम्बन्ध  में  मूल  प्रदान  की
 चर्चा  करता  हूं

 ।  गैर-सरकारी  उद्यम  उचित

 लाभ  उठाने  के  हकदार  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  जिन  लाभों  की  असहमति  दी  गई  है  क्या  वे

 सभी  मामलों  में  युक्तियुक्त  हैं
 ।

 श्री  चटर्जी  ने
 बताया

 है  कि
 औसत  से  प्रदत्त  पूंजी  का  लगभग  प्

 द्

 प्रतिशत  लाभ  होता  है  ।  इस  असत  में  भी  उच्च  लाभ  वाले  तथा  कम  लाभ  वाले  कई  उपक्रम  हो  सकते

 प इसलिये  यह  ata  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकती  ।  परन्तु  इस  औसत  को  भी  लिया  जाये  तो  भी

 देखेंगे  कि  प्रदत्त  यू ंजी  का  ६  प्रतिशत  भाग  अधकर  से  मुक्त  है  जो  लगभग  €'€  प्रतिशत  कौर  आयकर

 के  जोड़  के  बराबर  होगा  |  इसलिये  लाभों  के  विनियमन  से  सम्बन्धित  इन  उपबन्धों  का  सम्बन्ध  कम  राय

 वाले  उपक्रमों  से  नहीं  बल्कि  बड़ी  कमाई  वाले  उपक्रमों  से  होना  चाहिये  |  हमें  उन व्यापार  संस्थाओं
 को

 में  रखना  चाहिये  जो  लाभ  कमाने  के  लिये  उपभोक्ता  का  शोषण  करती हैं  ।

 उदाहरण  के  लिये  बड़े  नगरों में  विद्युत्  सम्बन्धी  ऐसी  व्यापार  संस्थायें  हैं  जो  निश्चित
 रूप

 से

 औसत  नही ंहैं  जैसे  कि  कलकत्ता  में  एक  विदेशी  समवाय  है  कौर  उसकी  पूंजी  प्रदत्त  पूंजी  से  तीन
 गूना है  ।

 नये  सुत्र  के  अ्रधीन  इस  विधेयक
 के

 पारित  होने के
 बाद  यह  समवाय  अपनी  मूल  पूजी  पर  ५३  प्रतिश्त

 राशि  पर  आयकर  देने  से  मुक्त  होगा  |  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  इसकी  प्रदत्त  पूंजी  की  तुलना  में  उसे

 अपनी  प्रदत्त  पंजी  की  लगभग  २४  प्रतिशत  लाभ  होगा
 ?

 श्री  सोमानी  ने  कहा  है
 कि

 पांच  प्रतिशत  बहुत ही  कम  है  परन्तु  वह  इस  बात  को  भूल  गये  हैं  कि  पांच

 प्रतिशत या  साढ़े  पांच  प्रतिशत  प्रदत्त  पूंजी पर  लाभ  नहीं
 यह  मूल  पूंजी

 पर
 लाभ  है  जो  प्रदत्त  पूंजी  से

 कहीं  aaa  होगी  ।  इसलिये मैं  लाभों  के  विनियमन  की  योजना  में  परिवर्तन  या  संशोधन  करने  का

 अनुरोध  करता  हं  ।  हम  मूल  पूंजी  को  नहीं  छोड़  सकते  इसलिए मैं  पूंजी  तथा  मूल  पूंजी  दोनों
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 [  श्री  साधन  गुप्त  |]

 के
 ही  विनियमों

 के  सम्बन्ध  में  एक  सामासिक  योजना  का  सुझाव  दे  रहा  था
 ।
 मैं

 aa
 संशोधनों  पर

 बोलते  समय  इस  योजना  की  विस्तृत  चर्चा  करूंगा  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 उपभोकक््ताग्रों  के  हित  में  इस  सूत्र  को  स्वीकार  करें  ।

 मैं  सभा  से  कपिल  करता  हूं  कि  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  कर्मचारियों  के  हितों

 पर  विचार  किया  जाये  कौर  एक  लोकतन्त्र वादी  दृष्टिकोण  अपनाया  जाये  ।  यह  खेद  की  बात  है
 कि  हम

 कममेंचारीवग  के  हितों  को  भूलते  जा  रहे  हैं  ।  कलाकारों  को  समुचित  संस्थाओं  में  प्रतिनिधान  का  उचित

 यश  प्राप्त  होना  चाहिये  |  इसके  अ्रतिरिक्त  उपभोक्ताओं  के  हित  में  प्रदत्त  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  भी  लाभों

 का  विनियमन  किया  जाना  चाहिये  |

 1]  तुलसी  दास  )  :
 मैंने  अपनी  श्रीमती  टिप्पणी  में  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध

 में  प्रिये  विचारों  का  उल्लेख  किया  है  ।  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  प्रवर  समिति  में  मेरे  दृष्टिकोण
 को

 स्वीकार

 नहीं  किया  ।

 यह  उद्योग  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  देश  का  विकास  कौर  प्रगति

 १४ ४  जैसे  मुख्य  उद्योगों  पर  निर्भर  करता  है  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  हमें  १ ४  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  विचार

 करना  चाहिये  |

 मैं  यह  भ्रनुभव  करता  हूं  कि  यथोचित  लाभ  की  दर  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध में  सरकार  का

 दृष्टिकोण  तथ्यों  पर  झ्राधारित  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  में  एक  तदर्थ  उपाय  स्वीकार  किया  गया  है  परन्तु

 वह  भी  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 यदि  हम  सिचाई  कौर  उद्योग  परिवहन  शादी  क्षेत्रों  में  अपनी  प्रगति  की  sear  देशों

 से  तुलना  या  विद्युत  क्षेत्र  में  अपनी  प्रगति  तथा  विद्युत  उपभोग  को  देखें  तो  हमें  निराशा  होगी  ।  हमारी

 वार्षिक  प्रति  व्यक्ति  खपत  केवल  lors  किलोवाट है  ।  इसलिये  हमें  प्रिय  प्रगतिशील देशों  की  तुलना  में

 प्रभी  बहुत  प्रगति  करनी  है
 ।

 विद्युत्  उद्योग
 का

 श्रमिक  प्रगति  के  लिये  अत्यन्त  महत्व  है
 ।

 मेरे  मित्र  श्री  सोमानी  बता  चुके  हैं

 कि  विद्युत  उपक्रमों  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  क्या  कार्य  किया  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  विरुद्ध  कहना

 arpa  एक  रिवाज  सा  बन  गया  है  ।

 हमारे  आधिक  विकास  में  विद्युत्  उत्पादन  के  महत्व  का  अंदाज़ा  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि

 द्वितीय  योजना  में  इसके  लिये  ४२७  करोड़  रुपये  में  से  २६०  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  ।

 मेरा  अपना  इस  उद्योग  में  कोई  निजी  हित  नहीं  परन्तु  इस  विशिष्ट  उद्योग  में  इस  सभा  के  प्रत्येक

 व्यक्ति की  अ्रभिरुचि  है  ।  इन  उद्योगों  की  प्रगति  की  रफ्तार  को  कम  नहीं  होने  देना  चाहिये
 ।

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  हमें  तीन  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  पहली बात  इस  उद्योग

 के  नियन्त्रण  तथा  विनियमन  के  लिये  अ्रपनाये  जाने  वाला  ढंग  है  ।  दूसरी  बात  दरों  के  निर्धारण के
 लिये

 योजना  तथा  सूत्र  भी  है  ताकि  कम  खर्च  पर  बिजली  पैदा  की  जा  सके  कौर  इस  उद्योग  में  पूंजी  लगाने  वालों

 को प्रोत्साहित किया  जा  सके  तीसरी  बात  विद्युत्  बोर्डो  द्वारा  विद्युत्  उपक्रमों  के
 नियन्त्रण

 तथा

 यमन  सम्बन्धी  कार्य व्यवस्था की  है  ।

 पहिली बात  के  सम्बन्ध  में  मैं  श्रपनी  श्रीमती  टिप्पणी  में  कह  चुका  हूं  कि  जनोपयोगी  उद्योग

 होने  के  कारण  इसका  उचित  विनियमन  तथा  नियन्त्रण  होना  चाहिये  ।  परन्तु  यह  नियन्त्रण  ऐसा  होना

 चाहिये
 कि

 इससे  उद्योग
 की

 स्वतंत्रता  नष्ट
 न

 हो
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यद्यपि  प्रवर  समिति  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  था  तथापि मैं  यह  प्रनुभव क  करता हूं
 कि

 कई  एक  विचारणीय  बातों  के  कारण  यह  आवश्यक  है  कि  विद्युत  को  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिये

 सरकार  को  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  ।

 मुझे  ara  है  कि  दर  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  मेरी  श्रीमती  टिप्पणी  को

 पढ़ा  होगा  |  इस  देश  में  विधान  द्वारा  दरों  का  विनियमन  करने  की  झ्रावश्यकता  है  क्योंकि  दरम्याने  तथा

 छीटे  पैमाने के  कई  एक  उपक्रम  दर  निर्धारण की  मल  अपेक्षा  इस  बात  की  गारंटी करता  है  कि

 उद्योग  में  पं  जी  लगाने  वाले  को  उचित  लाभ  प्राप्त  हो  सकेगा  |

 हमनें  बैंक  दर  से  २  प्रतिशत  अधिक  दर  के  पर  विचार  किया  है
 ।  परन्तु बंक  दर  वस्तुतः

 =~
 इस  देश  में  ऐसी  कसौटी  नहीं  है  जिस  पर  कि  लोग  पूंजी  लगाते हैं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  झ्राजकल  बैंक  की

 दर  रटे  प्रतिशत  है  frat  प्रौद्योगिक उपक्रम  के  विरुद्ध
 भी  ५  या  us  प्रतिशत से  कम  दर

 पर
 ऋण  नहीं  मिलता  है

 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  साधन  गप्त  ऐसे  दल  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जो  यह  चाहता  कि  सभी

 कुछ  राज्य  द्वारा  ही  किया  जाना  चाहिये  |  मैँ  उनकी  योजना  से  सहमत  नहीं  हुं  ।

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  पूंजी  लगाने  वाले  को  पूंजी  पर  उचित  लाभ  मिलना  चाहिये
 |

 नहीं  तो  लोगों  से  उसे  धन  नहीं  मिल  सकेगा  |

 बोनस  दायर  के  बारे  में  मैं  श्री  साधन  गुप्त  को  यह  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  जब  तक
 यह

 firs
 विवाद  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  न  आयकर  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  कोई  व्यक्ति  तीन  मास  के  वेतन

 से  भ्रमित  बोनस  नहीं  पा  सकता  |

 कृष्ण  स्वामी  )  परन्तु  वे  तो  इसमें  संशोधन  करना  चाहते  हे
 |

 तुलसी  दास  :  वे  विभेद  करना  चाहते  हैं  ।

 यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  लगभग  सभी  समवायों  के  लगभग सभी  aa  बट्ट  पर हैं  ।

 यदि  उसे  लगाई  हुई  पूंजी  पर  उचित  प्रत्याय  की  न  होगी  तो  वह  झ्रावस्यक  पूंजी  नहीं  लगायेगा  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  ५  या  ५  प्रतिशत  पर  कर  नहीं  लगेगा  और  यह ५  ys  प्रतिशत

 ८  या  ot  प्रतिशत  पर  कर  योग्य  राशि  के  बराबर  होंगे  ।  मेँ  इस  सम्बन्ध  में  प्रिये  विचार  श्रीमती  टिप्पणी

 में  प्रकट  कर  चुका  हूं
 ।  इस  देवा  में  प्राय  कर  अधिनियम  तथा  wea  धन  सम्बन्धी  अधिनियम  विभिन्न  रूप

 से  कृत्यकारी हैं  ।  वर्तमान  प्रक्रम  में  जबकि  किसी  उद्योग  को  तेजी  से  विकास  करना  है  तब  ara  कर

 नियम  के
 अधीन

 उन्हें  बढ़ते  हुए  भ्रवक्षयण  के  रूप  में  कुछ  छूट  दी
 जाती  है  ।  यदि

 राय  कर  से  पहले

 अवक्षयण  की  इस  राशि  को  लाभ  में  से  निकाल  लिया  जाय  तो  प्रारम्भिक  काल  में  लाभ  की  राशि  बहुत

 कम  हो  जाती  है
 ।

 यहीं  कारण  है
 कि

 विकास  रक्षित  निधि  के  लिये
 भी

 उपबन्ध  किया  गया  है  |  परन्तु  पूंजी

 लगाने  वाले  को  जब  ५  या  YS  प्रतिशत  प्रत्याय  होती  है  तो  वह  कर से  मुक्त  नहीं  होती  ।  उसे  कर

 i  होता  है  क्योंकि  किसी  विशिष्ट  वर्ष  में  समवाय  ने  कोई  कर  नहीं  दिया  था  ।  इसलिये  लाभांश  कर

 मुक्त  नहीं  है  ।  इस  सीमा  तक  ५  या  ५४  प्रतिशत  में  उसकी  अभिरुचि  नहीं  है  ।

 जब
 तक

 उसे  कर  से  छूट  का  प्रचार  नहीं  मिलता  वह  इस  उद्योग  में  शर  पूंजी  नहीं  लगा  सकेगा  ।

 यदि  इस  उद्योग  को  विकास  करना  है  तो  इस  उपबन्ध
 जिस

 रूप  में  a  वह  उसी  रूप  में  रहना
 होगा  ।

 मेरे  विचार  में  दस  वर्षों
 के  लिये  यह  उपबन्ध

 इसी  प्रकार  से  रहना  चाहिये  ।  मुझे  aa है  कि

 माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  ।

 अंग्रजी  में  ।
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 {  श्री  तुलसी दास  ]

 मैं  उपभोक्ताओं
 पर

 प्रभाव  की  बात  नहीं  भूल  रहा  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  गैर

 सरकारी  व्यापार  संस्थाओं  द्वारा  चलाये  जानें  वालें  उपक्रमों  की  तुलना  में  सरकारी  विद्युत्  उपक्रमों

 द्वारा  क्या
 दर

 लिये  जाते  हैं  ।  देखेंगे  कि  गैर-सरकारी  समवायों  के  दर  बहुंत  ही  कम  हैं
 |

 जैसा
 कि

 मैं  पहिले  कह  चुका  हूं  कि  यदि  दर  को  ५.  से  बढ़ा  कर  ६  प्रतिशत
 तक  कर

 से  मुक्त

 किया  गया  तो  जहां  तक  उपभोक्ता  का  सम्बन्ध  है  इसका  बहुत  कम  प्रकार  वहू  केवल  प्रति  यूनिट  एक

 पाई  या  डेढ़  पाई  ही  होगा  |  परन्तु  देखते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  कई  एक  कर  लगाये जा  रहे

 हैं  जो  दाम  में
 दो

 या  तीन  पाई  तक  की  वृद्धि  करते  हैं  ।  परन्तु  इस  बात  पर  कभी  विचार  नहीं  किया

 गया है
 ।  उपभोक्ता के  दृष्टिकोण  पर  तभी  विचार  किया  जाता  है  जब  पूंजी  लगाने  वाले  को  उचित  लाभ

 देनें  का  प्रदान  उत्पन्न  होता  है  प्रौढ़  राज्य  द्वारा जब  कर  लगाये  जाते  हैं  तब  कभी  इस  बात  पर  विचार  नहीं

 किया  जाता  है  ।  करारोपण  के  समय  उपभोक्ता की  बिल्कुल  उपेक्षा  कुर  दी  जाती है  ।

 सब  से  ग्रसित  श्रावस्यकता  इस  बात  की  है  कि  वि नियोजकों  को  इस  बात  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया

 जाये  कि  वे  इस  उद्योग  में  अधिक  से  अधिक  धन  विनियोग  करें  |  परन्तु  विनियोजक  इसमें  तब  तक  अधिक

 धन  नहीं  लगा  जब  तक  कि  इस  उद्योग  को  भी  अन्य  उद्योगों  के  समान  आधारों  ही  पर  आघारित

 त  किया  जायेंगा  |

 जहां  तक  लाभांश  के  प्रीत  कां  सम्बन्ध  प्राय-कर  अ्रधिनियम  के  aera  किसी  भी  व्यक्ति  को

 तीन  मास  के  वेतन  से  रिक  घन  लाभांश  के  रूप  में  नहीं  मिल  सकता  |

 कृष्ण स्वा सी  )
 :  परन्तु  श्री  साधन  गुप्त  इसी  नियम को  तो  संशोधित  करना

 श्री  तुलसी  दास  :  परन्तु  की  परिभाषा  ऐसी  है  कि  उसके  श्रन्तगंत  मजदूर  भी  जा “ह

 है  भर  मेनेजर  भी
 जाता  है

 ।
 अतः  श्राप  एक  श्रमिक  कौर  एक  मैनेजर  में  भेद  नहीं

 कर
 सकते

 ।

 प्रवर  समिति ने  भी  इस
 पर  विचार  किया  है  ग्र

 oa  में  यही  श्रुति  किया  है
 कि

 इनमें  भेद  करना

 उचित  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कभी  विवाद  खड़ा  हो  भी  तो  दह  उचित  व्यवस्था  के  द्वारा  निपटाया

 जा  सकता  है  ।  त्र  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  प्रकार  की  झ्राश्ंका  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मत  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  इन  पतलूनों  पर  विचार  करें  तथा  जिस  दृष्टिकोण  का  मैंने

 सुझाव  दिया  उसे  ध्यान  में  रखें  |  प्रौढ़  ऐसा  उपाय  करें  जिससे  विनियोजन  इस  उद्योग  में  से  प्रिक

 धन  विनियोग  करें  ताकि  इस  उद्योग  का  सम्यक्  विस्तार  हो  सके  ।

 yat  asset  :
 विद्युत  सम्भरण  अधिनियम  एक  झदितीय  अधिनियम  है

 क्योंकि  इसमें  विद्युत्  उद्योग  सम्बन्धी  समस्त  बातों  का  विस्तारपूर्वक  विवेचन  परन्तु  guia

 यह  भ्र धि नियम  सारे  देश  में  लागू  नहीं  यह  केवल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ही  लागू  सरकारी  क्षेत्र में
 बयन

 पूर्णरूपेण लागू  नहीं  हुमा  है  ।  बहुत से  राज्यों  में  विद्युत  बोर्ड  ह  ही  नहीं  ।  प्रसिद्ध राज्यों  में  से  केवल

 बम्बई  at  पश्चिमी  बंगाल  में  ही  बोर्ड  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 हमें  ज्ञात  हम्ना  है  कि  विधेयक  के  कुछ  एक  संशोधनों  में  यह  मांग  की  गयी  है  कि  राज्य  सरकारों  से

 यह  कहा  जायें  fa  वे  झपने-्रपने  राज्य  में  frag  बोर्ड  स्थापित  करें  ।  परन्तु  पिछलें  दिनों  समाचारपत्रों

 में  यह  समाचार  कराया  था  कि  कुछ  एक  राज्यों के  मुख्य  मंत्री  यह  नहीं  चाहते
 कि  वहां  पर  विद्युत्  बोर्ड

 स्थापित  किये  जायें  |  मुझे  ara  है  कि  मंत्री  महोदय  उन  राज्य  सरकारों  को  भी  बोर्ड  स्थापित  करने  के

 fat  मना  लेंगे  पौर  इस  अधिनियम  को  सारे  देश  में  लागू  कर  देंगे  ।  इस  अघिनियम  को
 बने  हुए
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 बरस  हो  गये  परन्तु  बोर्डे  बहुत  कम  राज्यों  में  स्थापित  हुए  हैं  ।  मुझे  ara  है  कि  शीघ्र  ही  सभी

 राज्यों  में  ars  स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 श्री  साधन  गुप्त  ने  अराज  भी  ate  are  fata  टिप्पण  में  भी  इस  बात  पर  ज़ोर  दिया  है  कि  प्रस्थापित

 नयें  उपखण्ड  (१२)  में  परिवर्तन  करके  स्वामियों
 को  इस  बात  की  स्वतन्त्रता  दे

 दी
 जाये  कि  वे  जैसा  चाहें

 अपने  कर्मचारियों  को  लाभांश  दे  सकें  ।  वें  इस  संशोधन  को  श्रमिकों  के  लिये  हितकारी  समझते

 हैं  ।  वें  समझते  हैं  कि  इससे  श्रमिकों  को  ग्रसित  लाभांश  मिल  सकेगा  |  परन्तु  वास्तव  में  स्थिति  बिल्कुल

 विपरीत है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  ने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  यदि  किसी  लाभांश  के  सम्बन्ध  में

 किसी  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  हो  तब  तो  राज्य  सरकार  से  स्वीकृति  लेने  की  कोई  झ्रावश्यकता

 ait  यदि  लाभांदा  के  सम्बन्ध  में  श्रमिकों  कौर  स्वामियों  का  कोई  अरपना  ही  करार  हो  जाये  तो  उस  बारे  में

 राज्य  सरकार  से  स्वीकृति  लेने  की  प्रा वश्य कता  क्योंकि  उससे  खर्च  बढ़  जाता  है  ।  मैं  श्री  साधन

 गुप्त  के  सुझाव  से  सहमत  नहीं  प्रौर  है  कि  सरकार
 भी

 उससे  सहमत
 न

 होगी
 ।

 शी  तुलसी  दास  तथा  श्री  सोमानी ने  यह  मांग की  है  कि  उपयुक्त ora  के  yd  प्रतिशत की

 दर  को  बढ़ा  दिया  जाये  |  परन्तु  मेरे  विचार  में  उसे  ale  अधिक  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ौर

 फिर  श्री  तुलसी  दास  ने  यह  कहा  है  कि  लाभांशों  पर  यदि  समवाय  शिरास-कर  न  देंगी  तो  वह  कर  लाभांश

 प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  को  देना  पड़ेगा  ।  परन्तु  अधिनियम  में  ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं  है  जिससे  हमें

 इस  बात  की  आशका  हो  |

 प्रवर  समिति  ने  बहुत  सी  त्रुटियों  को  तो  दूर  कर  दिया  परन्तु  फिर  भी  में  सरकार  का  ध्यान  एक

 दो
 बातों

 की
 प्रो  लगाना  चाहता  हूं  ।  प्रथम  तो  यह  है  कि  हम  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखें  कि  क्योंकि

 विद्युत-उद्योग  पर  एकाधिकार  इसलिये  उसके  लाभ  पर  एक  नियंत्रण  रखा  रोक  उसे  नियमित

 किया  जाये  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  पूरा-पूरा  ख्याल  रखा  बिजली  के  दर

 उचित  होनें  चाहियें  तथा  उससे  अ्रधिक  नहीं  ।

 छठी  कौर  सातवीं  aga  में  बहुत  से  परिवर्तन  हो  गये  परन्तु  फिर  भी  मैं  एक  विशेष

 बात  की  तौर  झ्रापका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  बिजली  का  खर्च  घटाने  के  लिये  यह  निर्धारित

 किया  गया  है  कि  अवमूल्यन  किसी  विशेष  दर  से  किसी  विद्वेष  अवधि  तक  के  लिये  गिना  जाये  ।

 अनुसूची  के  एक  खण्ड  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  कुछ  राशि  अवमूल्यन  के  लिये  रख  दी  जायेंगी

 श्र  ४  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  व्याज  सहित  संचित  की  जाती  रहेंगी  जब  तक  कि  वह  झ्रास्तियों

 के
 वास्तविक  मूल्य के

 Fo  प्रतिशत तक  नहीं  पहुंच  जाती  |  €०  प्रतिशत  की  सीमा
 के

 बाद  कुछ  भी  अवमूल्यन

 राशि  संचित  न  की  जायेंगी  ।  बाद  वाले  सिद्धान्त  से  मैं  सहमत  नहीं  क्योंकि  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि

 वे  समवाय  जिन्होंने विश्व  युद्ध  से  १५  या  २०  वर्ष  पुर्व  ग्लानि  मशीनें  खरीदी  यदि  अरब  वे  नयी  मशीनें

 खरीदना  चाहेंगे  तो  उन्हें  दुगने  से  भी  प्रिक  राशि  देनी  कौर  उसके  लिये  उन्हें  जनता  से  धन  ऋण  के

 रूप  में  मांगना  पड़ेगा  |  मत  झ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  वे  जिन  पर  अवमूल्यन  राशि

 रित  की  ऐसे  हों  जिनका  अनुसरण  करने  से  समवाय  इतनी  धन  राशि  बचा  सके  कि  उससे  यदि

 वे  चाहें  तो  तपनी  मशीनों  को  बदलने  के  लिये  नये  संयंत्र  भी  खरीद  सकें  |  इसके  लिये  ag  प्रावश्यक  है  कि
 निर्धारित  प्रविधि  के  प्रश्न  पर  फिर  से  विचार  किया  जाये  |  मुझे  अदा  है  कि  मंत्रालय  इस  अनुसूची  पर

 फिर  से  विचार  करेगा  |

 यह  जैसा  कि  प्रवर  समिति  से  प्राप्त  gar  अत्यन्त  सुधरे  हुए  कौर  उत्तम  रूप  में  है  ।

 मुझे  अदा  है  कि  mir  प्रवर  ar fir चा  नन न  दीव
 i
 तत  द्वारा  दिये  गये

 सुझावों  को  स्वीकार  कर  लेंगी  ।
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 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  )
 जनाब  स्पीकर  मैं  दूसरे  मेम्बरान  के  साथ  सिलेक्ट

 कमेटी  को  हाउस  की  तरफ़  से  शुक्रिया  war  करने  में  शामिल  होता  हूं  ।  सिलेक्ट  कमेटी

 ने  बड़ी  मेहनत  जां  फ़िशानी  से  इस  बिल  को  देखा  भ्र ौर  इसके  प्रकार  बहुत  ही  इम्प्रूवमेंट्स
 की

 हैं
 |

 दर  असल  यह  इलेक्ट्रिसिटी  का  feared  एक  ऐसा  डिपार्टमेंट  है  कि  जो  निहायत  ही

 पूर्ण  )  है  ate  जिसकी  तरफ  जितनी  तवज्जह  दी  जाये  थोड़ी  है  ।  आमतौर  पर  जब  किसी  देश  की

 लाइजेदन  का  मयार  लिया  जाता  है  उस  वहां  का  हर  एक  आदमी  कितनी  इलेक्ट्रिसिटी

 खच  करता  है  यह  मयार  दुनिया  में  माना  जाता  है  ।  दुनिया  के  इस  मयार  से  हम  अपने  ७५  देखें

 तो  हम  दुनिया  के  बहुत  से  मुल्कों  के  मू  काबले  में  निहायत  ही  पस्त  हैं
 ।  इस  वास्ते  जिस  कदर

 जल्द  मुमकिन  हो  भर  जिस  कदर  ज्यादा  से  ज्यादा  रकम  हम  खरच  कर  सकें  हमें  इलेक्ट्रिसिटी  के  वास्ते

 खर्चें  करनी  चाहिय े।

 इस  गरज़  के  वास्ते  कुछ  अर्सा  हुमा  १९४८  में  एक  ऐक्ट  इस  हाउस ने
 पास

 किया  था  जिसमें  बोर्ड  बनाने  की  कौर  दूसरी  तजवीज़  थीं  लेकिन  बहुत  थोड़े  प्राविन्सेज़
 )

 में  यह

 बोर्ड  बने  हैं  कौर  प्रभी  तक  नहीं  मालूम  कितना  wat  शर  लगेगा  जब  यह  बो. स  अपनी  ठीक  शक्ल

 इख़त्यार  करेंगे  ।

 प्राइवेट  कम्पनी  को  जहां  लाइसेंस  मिलता  है  वहां  पर  भ्रामतौर  पर  देखा  जाता  है  कि  प्राइवेट

 कम्पनी  के  जो  अ्रखराजात  हैं  वे  शायद  भी  गवर्नमेंट  के  अख़राजात  से  कम  होते  हैं  |  गवर्नमेंट  की

 कितनी  कम्पनी  मौजूद  हैं  जिनके  कि  अन्दर  खुद  गवर्नमेंट  एसा  इन्तज़ाम  नहीं  कर  सकी  है  कि  कनज्यूमसं

 )  से
 कम

 से
 कम  रक़म  वसूल की  जाय  तो  भी  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि
 गवर्नमेंट

 की  जो

 बड़ी-बड़ी  कंसनेस् हैं हैं  जैसे  रिवर  वैली  उनके  रेट्स  प्राइवेट  कम्पनीज  के  जो  लाइसेंस  हैं  उनसे  कम

 हैं  और  मैं  इस  मौक़े  पर  श्री  नन्दा  को  मुबारक़बाद  पेश  करता  हूं  कि  उन्होंने  जो  वायदा  किया  था  कि  वे

 उन  रेट्स  को  जो  पंजाब  के  भ्रंश  कई  कम्पनीज  दे  रही  थीं  ate  जहां  अभी  तक  भाखरा  डैम  की  बिजली

 नहीं  पहुंची  भाखरा  डैम  की  इलैक्ट्रिसिटी  उन  छोटी-छोटी  जगहों  में  भी  पहुंच  गई  है  कौर  हमारे

 यहां  जिले  के  रेट्स  भी  पहले  के  मुक़ाबले  में  कम  हो  गयें  हैं  ।

 इस  बिल  की  कई  एक  coral  के  प्राविजंस्  ऐसे  हैं  जो  निहायत  ही  माइकल हैं  ौर

 जिनसे  कि  मौजूदा हालात  में  तरक्क़ी  होने  का  इमरान

 मैं  सबसे  पहले  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रीपैरेशन  स्कीम  में  दस  साल  के  बजाय  पन्द्रह  साल  की  जो

 रक़म  तजवीज़  की  गई  है  वह  स्टैप  इन  दी  राइट  डाइरेक्शन  दिशा  में  कार्यवाही )  है  ।  इसी  तरीक़े

 से  जहां  तक  सेक्शन  ७५  का  ताल्लुक़  यह  एक  बहुत  ही  संतोषजनक  बात  है  कि  आयन्दा  जो

 रिपोर्टे  होगी  उस  रिपोर्ट  के  अन्दर  आयन्दा  कार्यवाही  करने  का  ATS  जो  इरादा  रखेगा  उसके  मुताल्लिक़

 भी  उस  रिपोर्ट  में  हवाला  दिया  जायगा  ate  जहां  तक  हो  सकेगा  उन  पालिसीज़  का  भी  जो  पालिसीज़

 कि  स्टेट  गवर्नमेंट  बोर्ड  के  वास्ते  रखेंगीं  ।  शौर  जो  दीगर  पालिसीज़  होंगी  उनका  भी

 जिक्र  होगा  जिसके  कि  माने  मैं  यह  समझता  हूं  कि  लेजिस्लेचसें  को  यह  इख़त्यार

 होगा  कि  ag  इनकी  चर्चा  करें  पौर  उनको  ठीक  करें  ।  लेजिस्लेचसं  के  सामने  सारी  चीज़  आयगी

 उन  तमाम  पालिसीज़
 में

 नगर  कोई  इस  क़िस्म
 की

 चीज़  नज़र  करायेगी  जो  पबलिक  इंटरेस्ट  के

 खिलाफ़  हुई  तो  लेजिस्लेचर  को  भ्रख़त्यार  होगा  कि  उन
 पर

 ग़ौर  करे  शर  आयन्दा  जैसी  पालिसी  होनी

 चाहिये उसके  मुताल्लिक़  डाइरेक्शन  दे  सके  |
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 मैं  मिनिस्टर  साहब  की  तवज्जह  इलाज  १४  की  तरफ़  दिलाना चाहता  हूं  ।  उसकी रू  से

 दफ़ा  ५७  कौर  उसके  शेड्यूल  के  भ्रमर  जो
 झख त्या रात  लाइसेंसिंग

 कम्पनी  को  दिये  गये  थे

 कि  वे  जहां  तक  उनके  रीज़नेबुल  (  उचित  )  का  सवाल  वे  अपनी
 क़िस्मत  के  खुद  मालिक  हैं  कौर

 जेसा  कि  पंजाब  गवर्नमेंट  ने  हीक कल रह  लैटर  में  कहा  कि  यह  लाइसेंसिंग  कम्पनीज़  के  वास्ते  एक  क़िस्म

 का  चारटर  था  कि  जहां  कहीं  किसी  सूरत  में  उनको  री ज़ने बुल  रिटन सच  मिलने  में  दिक्क़त हो  तो  उनको  यह

 इख़त्यार था  कि  rot  रेट्स
 को

 जैसा  चाहे  तबदील  कर  लें
 ।  जनाबवाला इस

 की  हिस्ट्री

 को  मुलाहिज़ा  फ़रमायेंगे  तो देखेंगे  कि  जब  तक  यह  दफ़ा  ५७  प्रो  उसके  मुताल्लिक़ जो  इंसिडेंटल

 प्राविजंस् हैं, वे सन् वे  सन्
 ४८

 के  ऐक्ट  में  नहीं  ख़सूसन  वार  डेज़  में  बहुत  दिक्क़त  हुई
 थी

 और  उस  उन  चीज़ों  की  क़ीमत  जो  इलैक्ट्रिसिटी  के  जैनेरेशन  में  यूज  होती  थीं  दुगनी  तिगुनी  हो  गई

 थी
 ।  इलैक्ट्रिसिटी कम्पनीज  के  वास्ते  एक  मुसीबत  खड़ी थी

 कि
 वे  एकदम  अपनी  इन  सब

 चीज़ों
 को

 देखते  हुए  भ्र पनी  आमदनी
 को

 नहीं  बढ़ा  सकती
 थीं  भर  इस  वास्ते  सन्  ४८  में

 दफ़ा  ५७  उसके

 डेंटल
 प्राविजंस्  में  कम्पनीज़

 को
 यह  अधिकार  दे  कि

 वे
 रीज़नेबुल  रिट नू सं

 को  ५  परसेंट

 )  कौर  उसके  ऊपर  ३०  परसेंट तक  वे  बढ़ा  सकती  थीं  ।  कम्पनी  अपनें  इख़त्यार से  बढ़ा

 सकती  थीं  कौर  पहले  सन्  १०  जो  ऐक्ट  या  दूसरे  ऐक्ट  थे  उन  सब  की  पर्वाह  न  करके  पिछले

 एग्रीमेंट  या  लाइसेंस  की  भी  परवाह  न  करते  हुए  कम्पनीज
 को

 यह  खास  Bacar  दिया  गया  था  ।  लेकिन

 जैसा  कि  श्री  चौकसी  ने  अपनी  एविडेंस  )  में  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने  कहा  प्रौढ़  उसमें  बम्बई

 हाईकोर्ट के  एक  जजमेंट  का  हवाला  दिया  कि  श्री
 भी  इन  वफ़ात  ५७  शादी  की  ठीक  व्याख्या

 नहीं  होती  ate  इसमें  रिट्रास्पेक्टिव  बनाने  के  लिये  तबदीली  होनी  यह  बिलकुल

 उन  जेंट्स  के  मुताबिक  था  जो  हमारे  पंजाब  हाईकोट  ने  भी  एक  मुकदमे  के  सिलसिले  में  सादिर

 फ़रमाया  था  ।  उस  मुकदमे  में  जो  पंजाब  हाईकोट  में  हुमा  एक  कम्पनी  ने  ग्रसने  अ्रखत्यारात  से  जो

 दफ़ा  ५७  के  मन्दर  मिनिमम  चार्जेज  की  रक़म  मुक़र्रर  कर  दी  ag  मिनिमम

 चीज़ें  की  रक़म  पहले  जब  सन्  oy  में  वार  डेज  थे  उनके  पहले  गवर्नमेंट am  इंडिया econ SN  ON
 के  msg में  थे  लेकिन  सन्  ve  या  ४८ में  वह  श्राडेर  वापिस  ले  लिया  गया  ax  वह  मिनिमम

 चार्जेज  का  आख़िर
 क़ायम  नहीं  तो  दफ़ा  ५७  श्र  इंसिडेंटल  fate  के  मुताल्लिक  तमाम

 कम्पनी  ने  अपने  चीज़  पहले  चार्जेज  के  मुताबिक़  कर  दिये  ताकि  उनको  री ज़ने बुल  रिटन सं नभ  हासिल

 एक  शख्स  ने  अपना  दावा  इस  बेसिस पर  पेदा  किया  जो  सन्  ve  के  ast  की  रू  से  मिनिमम

 चार्जेज  का  कानून  खत्म  हो  गया  कौर  इसलिये  कम्पनी  मिनिमम  चार्जेज  नहीं  कर  सकती  इसलिये  वह

 झांसी  वापिसी  रकम  वसुलशुदा  का  हकदार  था  चुनाचे  उस  शख्स  ने  सिविल  चोटें  में  दावा  दायर  किया  कि

 यह
 जज

 ज्यादा  हैं  कौर  चूं  कि  वह  पाड़र  मंसूख  )  हो  चुका  है  इस  वजह  से  कम्पनी  को  इसका  अधिकार

 नहीं  है
 ।

 कम्पनी  ने  जाकर  जवाबी  दावा  किया
 कि

 हमें  दफ़ा
 ५७

 के  नीचे  इसका  इख़त्यार  दिया  gar  है
 yx  2. _  न कौर  हम  अपने  रीजनेबुल  ह. रिटनसं ष  को  बढ़ा  सकते  हैं  लेकिन  श्रव्य  अदालत  ने  इन  श्रेया  रात  की  पर्वाह

 न  करते  हुए  उस  मुद्दई  के  लिये  डिग्री कर  दी  wae  नगर  वह  रक़म  बड़ी  होती तो  वह  मामला

 अपील
 में

 डिस्ट्रिकट
 कोर्ट  में  जा  सकता  था  कौर  इसलिये  वह  वहां  पर  नहीं

 जा
 सका  चूंकि  वह  रक़म  थोड़ी

 थी
 ।

 जब  हाईकोर्ट  में  वह  मामला  रिवीजन  में  गया
 तो

 वहां  पर  इस  बात  की  चर्चा  हुई  कि  दफ़ा  ५७  शरर

 उसके  जो  शेड्यूल  हैं  उनके  मुताबिक  क्या  कम्पनी  को  भ्र खत् यार  है  कि  वह  इस  तरीक़े  से  अपने  रिटर्न  को

 पूरा  कर  सकें
 प्रौढ़

 कया  वह  उन  चेंजेज़  को  कर  सकती  थी
 जो

 उसने  किये  ।  पंजाब  हाईकोर्ट ने  जो  फ़ैसला

 सादिर  फ़रमाया  वह  यह  था
 कि

 दफ़ा  २३  एक  १९१०  की
 रू  इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट  की  दफ़ा  २३  की  रू

 से भ्र गर  इसको  दफ़ा
 ७०

 के  साथ  पढ़ा  जाय  तो  यह  जो  दफ़ा  ५७
 इसके

 जो
 साथ  के  कानून  हैं  उनकी

 रू  से  किसी  कम्पनी  को  इख़त्यार  नहीं  है  कि  वह  अपने  रेट्स  का  रीऐडजस्टमेंट  कर  सके  |
 पंजाब  हाईकोर्ट  के  जजमेंट  में

 यह  क़रार  दिया  गया
 कि

 दफ़ा
 २३

 के  इन्दर  जो  चीज़  दर्ज  है  वह  दफ़ा
 ५७

 से  आ  नहीं  होती  ।



 EAR  विद्या  सम् भरण  संशोधन  1  1  न  धायक  ११  PEXE

 [  पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  ]

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 चूंकि  प्राविन्शयल  गवर्नमेंट  ने  इसकी  एप्रूवल  )  नहीं  दी  थी  इसलिये  हाईकोट
 ने  यह  क़रार

 दिया  कि  उस  कम्पनी  को  यह  अधिकार  नहीं  था  कि  वह  मिनिमम  चीज़  अपने  हुक्म  से  मुक़र्रर

 करती  |  जब  यह  तवज्जह  दिलाई  गई  कि  दफ़ा  ५७  की  रू  से  और  दीगर  इंसिडेंटल  प्राविजंस की  रू  से

 यह  इख़त्यार  कम्पनी  को  जरूर  हासिल  था  पंजाब  हाईकोट  ने  यह  फ़ैसला  सादिर  फ़रमाया

 कि  दफ़ा  २३  दफ़ा  ५७  रोक  दूसरी  चीजों से  पब्  नहीं  होती  ।  मेरी  नाक़िस  राय  में  पंजाब  हाईकोट  का

 टरप्रेटेशन  )  दुरुस्त  नहीं  था  ।  बम्बई  हाईकोर्ट  का  जो  फैसला  सादिर  emt  उसकी  बाबत

 art  साहब  की  यह  एविडेंस  हमें  मिली  है  कि  बम्बई  हाईकोर्ट  का  वह  फ़ैसला  पसन्द  नहीं  किया  गया  शौर

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  उसको  पसन्द  नहीं  किया  |  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  राय  में  दफ़ा  ५७  कौंर  उसके  इंसिडेंटल

 प्रीवियस  एक  कम्पनी  को  यह  पुरा  इख़त्यार  देते  हैं  कि  वह  भ्रपनें  न्यूज़  को  जिस  तरह  से  चाहें  रिऐडजस्ट

 कर  सके  कौर  री ज़ने बुल  रिटें  की  हद  तक  उसको  ला  सकती  है  |  में  प्रज्  करना  चाहता  हूं  कि  यह  प्राइवेट

 इलैक्ट्रीसिटी  कम्पनी  एक  तरीक़  से  tastes  कम्पनीज  हैं प्र ौर  उनका  जो  नफ़ा  है  उसकी  तादाद  मक़सद

 है  प्रौढ़  प्यार  उस  नफे  से  कम्पनी  को  कम  नफ़ा  हो  तो  उसको  उस  नफ़े  को  पूरा  करने  के  वास्ते  अ्रखत्यारात

 दिये हैं  ग्रोवर  मैं  चाहता हं  कि  चौक्सी साहब  के  दफ़ा  १४  के  इन्दर  यह  अल्फ़ाज़  दर्जे  कर  लिये  जांच  |

 छठी  श्रमुसूची  तथा  सातवीं  भ्रनुसूची  के  उपबन्ध  प्रत्येक  लाइसेन्स में  सम्मिलित  हुए  समझे

 जायेंगे  ।

 यह  बिल्कुल  वाजिब  था  कि  रिट्रास्पेक्टिव  )  रकम  को  वसूल  नहीं  होना है  ।  लेकिन

 ताहम  जितने  कवानीन  जो  इस  मौजूद  इंटरप्रेटेशन  ऐसा  होना  चाहिये  जैसा  कि  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  चाहती  कि  हर  एक  कम्पनी  का  इख़त्यार  है  कि  वह  री जने बल  रिटन  हासिल  करे  ।  लेकिन

 कानन  के  प्रकार  जो  अखत्यार है  उसको  कम  करने  के  माने  यह  हैं  कि  श्राप  रीजनेबल  fred  के  हासिल

 करने  का  मौका  कम्पनी  को  नहीं  देते  हैं  |  दफ़ा  २३  की  रू  से  जहां  प्रा वि दाल  गवर्नमेंट  का  भ्र खत् यार  है

 तो  क्या  प्रतिशत  गवर्नमेंट  का  यह  waar  है  कि  लेजिस्लेचर  ने  जो  कानन  पास  कर  दिया  उसको

 वह  ऐब्रागेट  )  कर  सकती  है  ?  सरकार  ने  यह  माना  है  कि  यह  नतीजा  हर्गिज  नहीं  हो  इसलिये

 यह  श्रमेंडमेंट  माने  जाने  के  काबिल  है  कौर  उसे  दफा  १४  में  जोड़  दिया  जाये  |

 चूंकि  दफ़ा  २३  के  इस  हद्द  तक  वाएड  कर  दिये  जाने  से  कुल  दफा  au  से
 कॉंपिलगर  पैदा  होता  है

 इसलिये  यह  ग्रमेंड मेंट  भी  माना  जाना  चाहिये  कि  दफा  १४  में  पहले  तो  यह  अल्फाज  जोड़े  जायें
 :

 to  have  always  beenਂ  विद्यमान  समझा  अर  बाकी के  हिस्से  में

 यह  venta  बढ़ाये  जहां  लिखा  है  कि  of  the  Indian  Electricity  Act,

 910”  विद्युत  eo  के  उपबन्ध  ~ |—saa  a  बढ़ाया  जाय

 section  23”  घारा  २३  भी  सम्मिलित  इस  श्रमेंडमेंट  से  साफ  कर  दिया

 गया  है  कि  २३  दफा  ५७
 से  गवर्नर  होती  है  ।  जिसके  माने  सिप  यह  हो  सकते  हैं  कि  सन्  १९१० के  ऐक्ट

 का  कोई  प्राचीन इस  सेक्शन  ५७
 पर  हावी  नहीं

 हो
 सकता  है

 ।
 लेकिन  पंजाब  हाई  कोर्ट  ने  कसला

 कर

 ,  दिया  शर
 वह  पंजाब  के  अन्दर  श्री  तक  कायम  और  दफे  ५७  व  €  या  १०  शेड्यूल  कम्पनी

 को
 पूरे  अ्ख़त्या रात  नहीं  देते

 |
 पंजाब  के  बन्दर  हर

 एक  कम्पनी  के  वास्ते  यह  हक  नहीं  है

 कि  वह  ०५  न्यूज  का  रिएडजस्टमेंट  कर  सके  ।  मैँ  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  श्राप  यह  इख़त्यार  नहीं

 देंगे
 तो  जो  प्राइवेट  कम्पनीज  हैं  उनको  जो  इख़त्यार श्राप  एक  हाथ से  देते  हैं  वह  पंजाब  हाई  कोर्ट

 के

 फैसले
 से

 प्रैक्टिकल
 छिन  जाता  है

 ।  इस  चीज  का  दुरुस्त  किया  जाना  जरूरी  है
 ।



 ११  PERS  विद्या  संशोधन  विधेयक  GAR

 इसके  इस  बिल  के  इन्दर  है  कि  बोर्ड  के  मेजबां  एलेक्ट्र्सिटी  कम्पनीज  को  डाइरेक्दान्स

 दे  सकते  हैं  ।  मैं  इस  पावर  को  तो  एऐंब्रागेट  करवाने  के  हक  में  नहीं  मैं  नहीं  चाहता  कि  स्टेट

 एलेंक्ट्रिसिटी  कम्पनीज  को  डाइरेक्शन  न  दे  शर  मैं  खुश  हूं  कि  सेलेक्ट  कमेटी  ने  निहायत  वाजिब

 प्राचीन  किया  कि  रीजनेबल  डायरेक्शन  ही  लगायें  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  बेहतर  होता  कि  रीजनेबल

 डायरेक्शन को  तय  करने  के  वास्ते  वही  अथारिटी कायम  होती जो  सारे  सिविल  राइट्स  का
 फैसला

 करती  जो  देश  भर  के  लोगों के  वास्ते  सारे  सिविल  राइट्स का  Fat  करती  wr  डिस्ट्रिकट

 कोर्ट  वह  प्रथा रिटी  होते  तो  हम  बेहतर  सैटिस्फैक्शन दे  सकते  ।  इसके  लिये  री जनें बल  डायरेक्शन
 क

 तय  करने  का  प्रखत्या र  सेन्ट्रल  स्टेंट  अथारिटी  को  न  हो  कर  किसी  डिस्ट्रिकट  जज  या  जुडिशल  आफिसर

 को  होता  तो  अच्छा  था  ताकि  पुरी  तरह  से  इत्मीनान  हो  सकता  कि  जो  डायरेक्टर्स  लगाये जाते  हैं  वह

 पब्लिक  इंटरेस्ट  में  लगाये  गये  हैं  कौर  कम्पनी  को  बेजा  तौर  पर  धक्का  नहीं  लगाया  जाता
 |

 मुझे  इस  इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट  के  meat  श्री  नन्दा
 जी  की  स्पिरिट नजर  कराती  है  ।  उन्होंने  यह

 कोशिश  नहीं  की  किसी  प्राइवेट  कम्पनी  को  गिलाटिन  किया
 या  उसके

 कारबार
 करने  के

 अन्त्या  रात  में  इतनी  कमी  कर  दी  जायें  कि  उसे  काम  करने  की  फ्रीडम  न  जैसा  कि  मैंने  नये

 बैंकिंग  कम्पनीज  बिल  में  देखा  जिसके  weet  चाहा  गया  है  कि  प्राइवेट  कम्पनीज का  जितना  ही  गला

 घोंटा  थोड़ा  प्रौर  उन्हें  फ्रीडम  ग्राफ  ऐक्शन  न  रहे  |  जैसा  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया

 था  नगर  प्राइवेट  सेक्टर  को  कायम  रखना  प्राइवेट  सेक्टर  का  एक  नया  टर्म  हमारे  तुलसी  दास  जी  ने

 रखा  नान  पब्लिक  या  नान  स्टेट  यह  फिल  वाक़या  है  क्योंकि  प्राइवेट  सेक्टर  का  नाम  लेते  ही

 कई  लोगों  के  नास्ट्रिल्स में  स्टिंगिंग  होने  लगती  है  ।  तो  नान  स्टेट  सेक्टर  जो  है  उसके  बारे  में  प्राइम

 मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया था  कि  जब  तक  श्राप इसे  कायम  रखना  चाहते  हैं  तब  तक  उसको

 एन्टप्राइज  कौर  कार-बार  की  ठीक  तरह  से  करने  की  पूरी  आजादी  दी

 उनके  ग्रन्थ  इम्प्रापर  इंटरफिश्नरेंस  हस्तक्षेप  )  न  किया  जाये  ।  इस  बिल  में  में  देखता  हूं
 कि

 इम्प्रापर  इंटरफिश्नरेंस  करने  का  कोई  फैसला  नहीं  किया  गया  है  उसको  बिल्कुल  ऐसा  कर  दिया  जाय  कि

 वह  कुछ  कर  ही  न  सके  ।  मसलन  रीजनेबल  eatery  के  मुताल्लिक  जो  प्राविजन्स  हैं  उनसे
 इतना

 मतलब  निकलता  है  कि
 वह  इतनी  लिबर्टी  नहीं  ले  सकता  है

 कि
 काम  अच्छी  तरह  से  न  साथ  ही

 उसका इतना  गला  भी  नहीं  घोटा  जा  सकता  कि  वह  किसी  किस्म  का  रेस्पाइट  ही  हासिल  न  कर  सके  ।

 में  इस  प्राविजन  को  खुशामदीद  कहता  हुं  |

 इसी  तरह  से  रेटिंग  कमेटी  का  प्राविजन  है  ।
 मैं  कह  सकता  हूं  कि  रेटिंग  कमेटी  का  जो  प्राविजन  है

 वह  बड़ा  रीजनेबल  उसके  अन्दर यह  कोशिश  नहीं  की  गई  है
 कि

 तमाम  प्वाइंट  श्रॉफ  व्यू  का  रिप्रेजन्टेशन

 हो  जहां  तंक  बो  का  ताल्लुक  उसके  इन्दर  एक  मेम्बर  तो  जुडिशल  आफिसर  दूसरा  मेम्बर  भी

 का  ही  ऐप्वाइंटेंड  होगा  लेकिन  तीसरा  जो  मेम्बर  होगा  उसको  यह  दोनों  मेम्बर

 चुनेंगे
 ।

 वह  उनकी  च्वायस  का  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  थोड़ा  लिबरल  किया  जाये  ।  जब  दो  मेम्बरों

 को
 लेने

 का
 भ्रख़त्यार  स्टेट

 गवर्नमेंट  को  दिया  गया  है  तो  तीसरे  मेम्बर
 को  लाइसेंसी  को  मुकर्रर करने  का

 हक  देना  चाहिये
 |

 इसके  माने  यह  नहीं  हैं  कि  वह  किसी  अपने  कजिन  को  मुकर्रर  कर  दे  बल्कि  ऐसे  झ्रादमी
 को  मुक़र्रर  करेगा  जो  मामले  को  देखते  हुए  ठीक  फैसला  कर  सके  |

 मैं  समझता  हुं  कि  बेहतर  होता  रेटिंग

 कमेटी  में  दो  आदमी
 तो

 गवर्नमेंट  मुकर्रर  लेकिन  उन  दो  आदमियों  को  इख़त्यार  न  दिया  जाता  कि

 वह  रेटिंग  कमेटी  के  तीसरे  मेम्बर  को  लें
 ।

 जो  तीसरा  मेम्बर  हो  वह  किसी  ऐसोसिएशन  श्राफ  लाइसेंसीज

 का  मेम्बर
 हो

 या  चेम्बस  का  मेम्बर  लाइसेंसी  के  पसन्द  का  हो  ताकि  उसके  इन्दर  लाइसेंसी  का  यह
 कांफ़िडेंस  हो  सके  कि  मेरी  च्वाइस  का  मेम्बर  लिया  गया  है  ।  जहां  स्टेट

 गवर्नेमेंट्स  झ्र  दूसरों  को  अपनी
 तरफ

 से
 एक  मेम्बर  मकसद  करने  का  अग्र खत् यार  होता  वहां  पर  सैटिस्फैक्शन  ज्यादा  हो  सकता  है  ।  मैं  मानने
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 [  पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  |

 को  तैयार हूं  कि  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट या  दूसरी  अथारिटी  जो  जज  को  करार  करेगी
 तो

 ag
 जज

 ठीक  से

 अपना  काम  लेकिन  जो  लाइसेंसी  है  वह  इस  बात  की  परवाह  नहीं  करेगा
 कि  जज

 की
 श्रोपीनियन

 क्या  ष  वहू  क्या  फैसला  करेगा  |  प्रकार  दूसरा  आदमी  कम्पनी  का  ऐप्वाइंटेड  होगा  तो

 ag  ख्याल  करेगा  कि  उसका  अ्रादमी  उसक  दृष्टिकोण  को  भी  सामने  रखेगा  |

 तथा  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (  श्री  नन्दा  )
 :  श्राप  किस  खण्ड  का  उल्लेख  कर

 रहे  हैं  ?

 पंडित ठाकुर  दास  भागंव  :  पृष्ठ  ७,  खण्ड  १४  का
 ।
 मैं  चाहता  था

 कि
 जो  श्राप  का  बोर्ड  उसके

 अन्दर
 भी

 यही  उसूल  बरता  जाये
 ।

 यहां  पर
 दो

 मेम्बरों  में  से  एक  को
 करने

 का  इख्त्यार  लाइसेंसी

 को  दिया  गया  कौर  एक  कोई  ऐसोसिएशन  का  मेम्बर  हो  ।

 जहां  तक  दूसरे  तरह  के
 बोले

 का  सवाल  वहां  एक  मेम्बर  जुडिशल  आफिसर  एक  मेम्बर

 का  होगा  तीसरा  जो  मेम्बर  होना  चाहिये  था  वह  लाइसेंसी  की  मर्जी  से  होना  उसे  श्राप

 किसी  एसोसियेशन  श्राफ  लाइसेंसीज  या  चैम्बर्स  श्रॉफ  वगैरह  में  से  ले  लें  ।  मैं  यह  ्  करना

 चाहता  हूं  कि  जो  भी  ट्राइब्यूनल  बनती  है  रेटिंग  कमेटी  वह  ऐसी  हो  जिसके  भ्रमर  लाइसेंसी  को  हर

 तरह  से  पुरा-पूरा  विश्वास  हो  |

 मैं  सिर्फ  दो  बातें  करना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  नफे  का  सवाल  मेरी  से  गुज़ारिश

 है  कि  ard  पहले  पांच  परसेंट  की  मैक्सिमस  लिमिट  मुकर्रर  की  थी  ।  मेरा  भी  एक  छोटी-सी  इलैक्ट्रिसिटी

 कम्पनी से  वास्ता  है  ।  हमने  कभी  भी  पांच  परसेंट  से  ज्यादा  डिविडेंड  डिस्ट्रीब्यूटर  नहीं  किया है  ।  जहां  तक  कि

 सवाल  उन  लोगों  का  था  जो  शुरू  से  ही  मैम्बर
 जो

 हमें  फायदा  इनकम-टैक्स  के  रिलीफ  से  शुभ्रा  उसका

 फायदा  किसी  शेयरहोल्डर  को  नहीं  पहुंचा  क्योंकि  जब  कम्पनी  कोई  इनकम-टैक्स  देती  ही  नहीं  तो

 फ्री  दीपक  इनकम-टैक्स  के  माने  FAT  रह  जाते  हैं  ।  जब  टैक्स  ही  वसूल  नहीं  किया  जाता  तो  गवर्नमेंट  से  क्या

 रिबेट मिल  सकता  है  ।  इस  वास्ते  फ्री  इनकम  टैक्स  का  जो  रूल  है  उसका  फायदा  शेयरहोलडर्स को

 नहीं  पहुंचता है  ।  जब  तक  इनकम-टैक्स  देना  शुरू  नहीं  किया  जाता तब  तक  रिलीफ  भी  नहीं  मिल

 सकता है  ।  इनकम-टैक्स  वाजिबउलश्रदा  से  ज्यादा  पर  लगता है  ।  जिस  ऐसा  होता  है  तो

 होल्डर्स  के  डिविडेंड  में  से  इनकम-टैक्स  कटता  है  ।  तो  यह  जो  पांच  परसेंट  की  फ्री  इनकम-टैक्स  की

 लिमिट रखी  गई  वह  भी  पहले चन्द  सालों तक  जबकि  कम्पनी  इनकम-टैक्स नहीं  दंती  उसका

 फायदा  दो यर होल्डर्स को  नहीं  पहुंचता  है  ।  ये  जो  शेयरहोल्डर  हैं  ये  कोई  बड़े  लोग  नहीं  बड़े

 धनाढ्य लोग  नहीं  हैं  ।  मैं  पंजाब  की  बात  जानता  हुं  कौर  वहां  के  मुताल्लिक  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि

 a
 मिडल  क्लास  को  बिलोंग  करते  हैं

 ।  तो
 नगर  श्राप  सही  मानों  में  चाहते  हैं  कि  इसका  एक्सटेंशन

 हो  प्र  इस  इंडस्ट्री  में  बहुत  सारा  कैपिटल  तो  आपको  यह  जो  पांच  परसेंट
 की  लिमिट  उसको

 बढ़ाना  होगा  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  ऐसी  कम्पनियों में  रिस्क  नहीं  प्राफिट  भी  मिल  जाता  है  लेकिन

 यह  प्राफिट  उतना  नहीं  होता  है  जितना  कि  दूसरी  कम्पनियों  में  मिलता  है
 ।

 वहां
 पर

 बहुत  ज्यादा  प्राफिट

 मिलता  है  ।
 प्यार  श्री  तुलसी  दास  की  तजवीज़  को  कि  इसको  साढ़े  छः  परसेंट

 कर
 दिया  जाये  नहीं

 मानते  हैं
 तो

 साढ़े  पांच  भर  साढ़े  छः  के  बीच  जो  फिगर  है  यानी  परसेंट  इसको  मान  लें
 ।

 यह  प्रापर

 फिगर  होगी  कौर  हर  एक  के  प्वाइंट  साफ  व्यू  से  बिल्कुल  जस्टिफायेबल  होगी  ।  जरगर  इसको  |:  कर  दिया

 गया  तो  उन  लोगों  ने  जिन्होंने  इनवेस्टमेंट  कर  रखा  उसका  प्रापर  रिम्युनरेशन  मिल  सकेगा  |  इसकी

 वजह  यह  है
 कि

 पयरहोल्डर  को  उससे  ज्यादा  नहीं  मिलना  किसी
 ate

 को  किसी  कौर  गर्ज़  के  वास्ते

 कितना  ही  मिल  लेकिन  इससे  ज्यादा  शेयरहोल्डर  को  नहीं  मिल  सकता
 है  |

 तो  जो

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 छः  परसेंट  है  वह  भी  इनकम-टैक्स  कट  कर  व्या  रह  जाता  कुछ  भी  नहीं  रह  जाता  है  ।  मैं

 यह  मानता  हूं  कि  टैक्सों
 की

 बहुत  ज्यादा  जरूरत  है  कौर  ज्यादा  से  ज्यादा  टैक्स  होने  चाहियें
 |  लेकिन

 प्रापर  बैलेंस  रखने  के  लियें  यह  मनासिब  है  कि  इस  लिमिट  को  साढ़े  पांच  के  बजाय  छः  कर  दिया  जाये

 ताकि  लोगों  के  सैटिस्फैक्शन  हो  पौर  साथ  ही  के  लिये  इस  इंडस्ट्री को  रक्तपिंड  करनें  का

 भी  मौका  मिलेगा  |

 mea  में  मैं  एक  ही  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  श्री  साधन  गुप्त  ने  बहुत  सी  तज्वीज़ें  पेश  की  हैं
 ।

 मैं

 उनकी  तस्वीरों  के  मुताल्लिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  लेकिन  मैं  भ्रम  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक

 उनका  यह  ख्याल  था  कि  हमको  वैसे  के  इंटरेस्ट्स को  ही  ज्यादा  तौर  पर  ध्यान  में  रखना  इससे

 में  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  वर्क्स
 की

 जितनी
 भी

 जायज  मांगें  हैं  उनको  स्वीकार
 कर

 लिया  जाये
 ।

 लेकिन  fam  ahead  के  इंटरेस्ट्स  का  ही  खयाल  रखना  कौर  दूसरों  के  इंटरेस्ट्स  की  कोई  परवा  न  करना

 ठीक  नहीं  है  ।  छज्यूमर  के  जनरल  टेस्ट  को  भी  आपको  देखना  चाहिये  ।  एक  रेग्यलेटिड  इंडस्ट्री में

 जैसे  कि  इलैक्ट्रिसिटी की  जो  पब्लिक  इंटरेस्ट  है  उसको  भी  श्राप  नजरंदाज  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  आपने

 मुनाफे  की  एक  सीमा  बांध  दी  है  शौर  उस  सीमा  के  बाहर  जा  कर  मनाया  नहीं  दिया  जा  सकता  है  |  एस

 सुरत  में  कंज्यूमर के  इंटरेस्ट  नाजायज़  तौर  पर  एफेक्टिड हो  जायेंगे  भ्रमर  राधा  परसेंट  इसे

 बढ़ा  देंगे तो  जो  इंसिडेंस  कंज्यूमर  पर  होगा  नेग्लिजिबल  सा  होगा  ।  तो  यह

 जो  चीज़  है  कि  पब्लिक  इंटरेस्ट  को  इसक  प्रकार  इतना  ज्यादा  प्रिडॉमिनेंट  पार्ट  रहे  कि  प्राइवेंट  इंटरेस्ट
 ae  SON

 की
 परवा  न  की  मैं  दुरुस्त  नहीं  समझता  हूं  ।  मेरी  राय  में  बैलेंस्ड  एप्रोच  ही  प्रापर  एप्रोच  होगी  ।

 आपनें  कम्पनियों  के  बनायें  जानें  के  लिये  लाइसेंस  लेने  की  व्यवस्था  की  है  कौर  तक  इसको  एबरोगेट

 नहीं  किया  है  ।  तो  जिन  कम्पनियों  को  ग्रुप  लाइसेंस  दें  उस  लाइसेंस  की  शरायत  के  Mea  प्रौर  इस  कानन

 के  जितने  कोमांड्स  हैं  उनके  मैं  चाहता  हूं  कि  ara  उन  कम्पनियों  को  प्रापर्टी  फंक्शन  करनें  का

 मौका
 दें  ।  इस  बिल  के

 जो  जेनरल  प्राविजंस  हैं  उनको  आप्रेशन  में  लाने  के  वास्ते  भी  मैं  समझता  यही

 एप्रोच  मनासिंब  है  ।  नगर  हम  इसी  एप्रोच  को  अपनायें  तो  देश  के  प्रकार  हम  इस  इंडस्ट्री को  ज्यादा

 बढ़ा  सका  |

 मैं  एक  बार  फिर  सिलेक्ट  कमिटी  को  कौर  आनरेबल  मिनिस्टर  साहब  को  जिन्होंने  इस  बिल  को

 पद्  किया  मुबारकबाद  देता  हूं  ।

 श्री  नन्दा  उपाध्यक्ष  सभा  में  चर्चा  के  दौरान  यद्यपि  बहुत  से  सदस्य नहीं

 बोले  हैं  तथापि  वह  बहुत  रुचिकर  कौर  प्रकाशा  डालने  वाली  रही  है  ।  मैं  इस  बात  से  सन्तुष्ट  कौर  प्रसन्न

 विश्वास  है  कि  प्रवर  समिति  के  सभापति  भी  ऐसा  ही  महसुस  करते  होंगे--कि  सभा  में

 सदस्यों  को  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  संबोधित  रूप  में  साधारणतया  मान्य  है  ।

 चर्चा  में  दृष्टिकोण  का  प्रश्न  उठाया गया  है  ।  जैसा कि  सभापति  नें  बताया  हमारा  प्रयास
 विरोधी  दावों

 के
 बीच  संतुलन  का  स्थापित  करना  तथा  सभी  सम्बन्धित  मतों  पर  एक  संतुलित

 कोण  अपनाने का  रहा  प्रौढ़  मुझे  विशवास  है  कि  हम  अपनें  इस  प्रयास  में  सफल  रहे  हैं  ।

 श्री  तुलसी  दास  ने  यह  बात  स्वीकार  की  परन्तु  वह  इस  बात  से  सन्तुष्ट  न  थे  कि  फेडरेशन  के

 ग्यारह  सुझावों  में  से  नौ  सुझाव  स्वीकार हो  गये  हैं  ।  वह  गैर-सरकारी  उपक्रम की  भांति  इतने  सेही

 सन्तुष्ट
 न

 होकर  प्रौर  अधिक  की  मांग  करते  हैं
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  झपने  मन  में
 इस

 बात  से  सन्तुष्ट  हैं  कि  हमने  उद्योग  की

 TARAHaT creer arf ;:  को  पूर्ण  करने  का  कौर  पंडित  ठाकुर  दास
 भागंव

 द्वारा  बताये  गये  किसी  भी  या  प्रतिबन्ध  शादी
 को

 रोकने  का  यथासम्भव  प्रयत्न  किया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी में में  ।
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 नन्दा | नज

 wa
 मैं

 चर्चा
 में  उठाई  हुई  बातों पर  हूं  ।  पहिला  प्रश्न  विद्युत-बोर्डों  का  है

 ।  माननीय

 सदस्य  श्री  तुलसी  दास  ने  अपनी  श्रीमती  टिप्पणी  में  इसका  जोरदार  दाब्दों  में  उल्लेख  किया  है  तथा  अरन्य

 सदस्यों  नें  जिन्होंने  भाषण  दिये  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  |  मुझे  सभा  को  यह  बताना है  कि

 2e¥c  का  वह  भ्र धि नियम  जो  जिससे  राज्यों  द्वारा  विद्युत-बोर्डों  की  स्थापना  को  आवश्यक  बनाया  गया

 उसे  इतने  वर्षों  में  पुर्णतया  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।

 केवल  पिछले  वर्ष  के  में  मुझे  यह  ज्ञात  र  था
 कि  श्रधितियम के  इस  उपबन्ध  की  वधि

 प्रतिवर्ष
 बढ़ाई  जाती

 थी  ate
 मैंने  महसूस  किया

 कि
 मामले  की  जांच  करने  की

 प्रौढ़
 इसके  बारे  में

 प्रौढ़

 धिक  प्रयत्न  करने  की  भ्रावश्यकता है  ।  अतएव  मैंने  विभिन्न राज्यों  के  प्रतिनिधियों  को  बुलाया कौर  उन्हें

 यह  बताया  कि  संसद्  यह  करती  है  कि  यह  उपबन्ध  कार्यान्वित  हो  |  राज्यों  के  प्रतिनिधियों ने  aor

 अपनी  कठिनाइयां--प्रशासनीय  वित्तीय  टेक्नीकल  भ्र  इन  बोर्डो

 के  लिये  उपयुक्त  व्यक्तियों को  पानें  की  कठिनाइयां  झ्रादि--बताई  ।  परन्तु  हम  प्रयत्न  करते  रहे  और

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  wa  से  केवल  एक  सप्ताह  पूर्व  यह  परिस्थिति  थी

 कि  उन  राज्यों  की  संख्या  जिन्होंने  बोझ  बनाना  स्वीकार  कर  लिया  है  इतनी  थी  कि  देश  में  बनने  वाली

 9X  प्रतिशत  विद्युत्  क्ति  की  खपत  हो  जायेंगी  |  उस  समय  लगभग  तीन  या  चार  राज्यों  की  यह  स्थिति

 थी  कि  वे  इस  उपबन्ध को  तत्काल ही  कार्यान्वित  करने को  तैयार  न  थे  ।  इतने  पर  भी  वें  wer

 कठिनाइयां  बताते  रहे  |  परन्तु  मैं  सभा  को  यह  बता  सकता  हूं  कि  urs  स्थिति  यह  है  कि  देश  के  सारे

 बोर्ड  बनाने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  eX  में  हुई  पिछली  बैठक  में  मैंने  एक  कार्यवाही  की  थी  ।  मैंने  राज्यों  को

 बताया  था  कि  सरकार  ने  इस  बार  अवधि  में  जो  वृद्धि  की  है  वह  भ्रान्ति  वृद्धि  है  ।  a  अवधि  समाप्त  हो

 जायेगी  ।  सम्भव  है  कि  कुछ  राज्यों  को  बोर्डों  की  स्थापना  करने  के  लिये  भ्रावश्यक  प्रबन्ध  करने  के  लिये

 कुछ  प्रौढ़  समय  की  श्रावइ्यकता  हो  परौ  कुछ  राज्यों  के  मामले  में  wale  में  उचित  वृद्धि  कर  दी  जाये  |

 परन्तु  इसमें  सन्तोषजनक  बात  यह  है  कि  सारे  राज्यों  ने  बोर्ड  बनाना  स्वीकार  कर  है  तथा  इसके

 कार्यान्वित होने  में  कुछ  मास  लगेंगे  |

 तुलसी  दास  :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  कोई  तथ्य  समय-सीमा  मार्चे  के  तरन्त

 बता  सकते  हैं  ?

 श्री  नन्दा
 :  इसमें  समय  सीमा  तो  निश्चित ही  है  ।  मैंने  राज्यों  को  जो  कुछ  कहा है  उसके  अनुसार

 मार्चे  के  तरन्त  तक
 की

 समय  सीमा  है
 ।

 कुछ  राज्यों  ने  पुनर्गठन  में  अन्य  बातों  के  कारण यह  तारीख

 मानने  में  अ्रपनी  कठिनाइयां  बताई  हैं  तथा  उन्हें  कुछ  समय  की  आवश्यकता हो  सकती  है  ।  कुछ

 भी  हो  मुझे  विश्वास  है  कि  एक  वर्ष  से  कम  में  सारे  राज्य  यह  व्यवस्था  लागू  कर  लेंगे  ।

 भ्रमण  उपबन्धों  में  छोटी-छोटी  बातें  यद्यपि  हो  सकता है  कि  श्री  तुलसी
 दास  जैसे  माननीय  सदस्यों

 की  दृष्टि  में  aga  ही  भ्रत्यावश्यक  बातें  प्रतीत  हों  |  उचित  लाभ  के  बारे  में  एक  ae
 तो  श्री  साधन  गुप्त

 जैसे  सदस्यों  के  विचार  हैँ--उनका  एक  संशोधन  भी  है--श्रोत  जिसका  तात्पर्य  है  कि  लाभ  का  वर्तमान

 भ्रंश  कम  कर  दिया  जाय  |  उस  संशोधन  के  स्वीकार  होने  का  प्रत्यक्ष  परिणाम  यह  अर्थात ३  उचित

 लाभ  के  मान
 की

 गणना  पूंजीगत  आधार  पर  न  हो  कर  केवल  प्रदत्त  पूंजी  HATA
 पर

 होनी  चाहिये  ।  इस

 बात  पर  उन्होंने  बार-बार  ज़ोर  दिया  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  यह  स्वीकार  करने  में  कोई  उचित  बात
 दिखाई  नहीं  देती  क्योंकि  सर्वप्रथम  तो  प्रदत्त  पूंजी  के ऑ्राधार  पर  ही  लाभ

 की  गणना
 करना  श्रवैज्ञानिक

 होगा
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  ऐसे  विशिष्ट  समवाय  के  मामलें  का  उल्लेख  किया
 था

 जिसे  बहुत  अधिक
 लाभ  हो  रहा  क्योंकि  उसने  पिछले  वर्षों  में  बहुत-सा  धन  संचय  कर  लिया

 था  |  अतएव इन  वर्षों  में

 इसकी  पूंजी  बढ़  गई  जब  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया
 था  ।

 उस  विशिष्ट  समवाय  ने
 धन

 का  वितरण  करने

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 के  बजाय  उसे
 फिर

 लगा  दिया
 ।

 हमें  उद्योगों  को
 इस

 बात  के  लिये  प्रोत्साहन  देना  है
 कि

 वे  लाभ  का
 अधिक

 भाग  उद्योगों
 में

 फिर  लगा
 दें

 ।  इसके  अतिरिक्त
 जो  समवाय पहिले  बनाये

 गये
 थे  उन्होंने  बहुत  थोड़े  मूल्यों

 के
 झ्राधार  पर  आस्तियां  बना  ली  हैँ  तथा  अरब  प्रतिस्थापन  व्यय  बहुत  अधिक है  ।  नत  इस

 पर  चाहे

 किसी  भी  दृष्टि  से  विचार  किया  जायें  चुकता  पूंजी  को  आघार  मानना  गलत  होगा  ।  इन  समवायों
 ने  जो

 न»  25
 लाभांश  घोषित  किये  हैं  वे  अधिक  नहीं  यहां  तक  कि  जिस  विशिष्ट  समवाय  का  माननीय  सदस्य  ने

 मुख्य  रूप  से  उल्लेख  किया  है  उसके  घोषित  लाभांश के  प्रांकडों  को  देख  कर  यह  विदित  होता है  कि

 किसी
 ने  भी  RY  प्रतिशत  लाभांश  नहीं  दिया  है  ।  यह  बहुत  कम  था  ।  मेरे  पास  जो  अन्तिम  हैं  उनसे

 प्रकट  होता  है  कि  यह  उसके  प्राय  से  भी  कम  था  |

 दूसरी  कौर  श्री  तुलसी  दास  जैसे  माननीय  सदस्यों का  यह  मत  है  कि  हमें  इसमें  वृद्धि  करनी  चाहिये
 ।

 में  ऐसा  करने  का  भी  कोई  प्रौचित्य  नहीं  देखता ।  आरम्भ  में  अ्रधिनियम में  जो  निर्धारित  किया

 गया  अर्थात  ५  वह  इन  परिस्थितियों  में  ठीक  था  |  हमने  जो  परिवर्तन  किया  है  वह

 उपबन्धों  को  परिवर्तित  परिस्थितियों के  झन कल  बना  देता  प्रगति  ब्याज  की  दर  बढ़  गई  है

 इसकी  पूर्ति  होनी  चाहिये  ।  परन्तु  यदि  भ्र भि प्राय यह  है  कि  हम  इससे भी  ar  बढ़ें  तो  इसको  कुछ  विशेष

 की  औचित्य  झावइ्यकता  होगी  |

 आयकर  सम्बन्धी  रियायत  का  प्रश्न  भ्राता  है  ।  यह  बिल्कुल  न  होने  के  तुल्य  नहीं  है
 ।

 व्या

 उद्योग  इसके  लिये  तैयार  हैं  कि  यदि  आयकर  छोड़  दिया  जाये  तो  वे  यह  लाभ  पाने  का  अधिकार  छोड़

 देंगे  यह
 इस

 बात  की  परीक्षा मात्र  होगी
 कि

 इसका  उन्हें  कोई  लाभ  है  या  नहीं  है
 ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है
 कि

 वे  ऐसा  नहीं  कहेंगे  ।  केवल  कुछ  विशिष्ट  मामलों  जिनका  पण्डित जी  ने  उल्लेख  किया

 उन  पर  प्रायर
 न

 लगाया  जाये
 तो

 स्थिति  बदल  सकती  है  ।  परन्तु  वह  सब  के  लिये  मान  ऊंचा  करने  का

 आधार  नहीं  बनाया
 जा

 सकता  ।  मैँने  प्राय  समवायों  के  लाभांश  आंकड़ों  की  भी  तुलना  की  हैदर  देखा

 है  कि  विद्युत  उपक्रम  कई  वर्षों से  प्राय  समवायों की  अपेक्षा  कोई  बारे  नहीं  रहे  हैं  ।  लाभांश  की

 दर
 में  वृद्धि  करने  का  मुझे  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  ।

 अरब  में  आस्थगित  कराधान  संचिति
 के

 प्रदान
 पर

 जाता  हूं
 ।

 श्री  तुलसी  दास  ने  इसका  उल्लेख
 करते

 हुए  कहा हा  था
 कि

 आयकर  सम्बन्धी  छूट  से  कोई  लाभ  न  होगा  ।  इस  समय  कदाचित्  माननीय  सदस्य  को

 यह  विदित  न  था  कि  फेडरेशन  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  पर  जोर  दिया  था  ।  श्री  सोमानी  ने  प्रार्थना  की  थी

 कि  झ्रास्थगित  कराधान  संचिति  सम्बन्धी  यह  जो  हमने  उद्योग  के  प्रतिनिधियों के  कहने  व  प्रा ग्रह

 रने  पर  विधेयक  में  सम्मिलित  किया  निकाल  लेना  चाहिये  |  तब  हमने  कहा  था  कि  इस  पर  विचार

 करें
 अब  में  यह  कहने  को  तैयार  हुं  कि  हम  इसे  निकाल  लेंगे  ।  वह  नहीं  रहता  |

 राय  प्रश्नों  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  को  याद  रखना  चाहियें  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  इस  उद्योग

 बहुत  या  थोड़ा  भ्रंश दान  है  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  का  भ्रंश दान  २५०
 करोड  रुपये  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  MAMTA  केवल  २६  करोड़  रुपये  था  ।  ट्वितोय  योजना  में  सरकारी

 TH  ४२७  करोड़  रुपये  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ४२  करोड़  रुपये  लगाने  का  प्रस्ताव  है  |

 श्री  तुलसी  दास  :  यह  ७५  करोड़  रुपये  होगा  ।

 श्री  नन्दा
 :  हो  सकता है

 कि  राशि  इतनी  हो  परन्तु  प्रस्ताव  इतने  का  ही  दिया
 गया  है  मैं

 श्री  गुप्त  के  इस  कथन  का  समर्थन  नहीं  करता  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 समाप्त  हो

 रहा  है  ।  उन्होंने
 सरकारी

 क्षेत्र
 में  विद्युत  उद्योग  का  उल्लेख  करतें

 हुए
 कहा  था  कि  वह  था

 समाप्त हो  रहा  है
 सच

 है संच  है
 कि

 हमारी  प्रौद्योगिक  नीति के  सम्बन्ध  में  विद्युत्  उद्योग  की  स्थिति
 alae  से  ai

 cr  अंग्रेजी  में  ।
 पए
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 [  श्री  नन्दा  |

 साधारणतया
 पूर्णरूपेण  राज्य  का  उत्तरदायित्व  बन  रही है  ।  इसका यह  ws  नहीं है  कि  इस  पर  उचित

 रूप  में  विचार  किया  जायें  ।  यह  सुचारु  रूप  में  कार्यान्वित  होने  योग्य  होनी  चाहिये  ।  बाजार में  धन  की
 कम

 उपलब्धि  के  बारे  में  धन  के  बारे  में  मेरे  पास  सुचना  यह  है  कि  कुछ  समवायों  द्वारा  ऋण  प्राप्त
 किये  जा  सकते हैं  ।  वर्तमान  परिस्थिति  स्थायी  नीति  का  ara  नहीं  बननी  चाहिये  ।  हो  सकता  है

 कि
 यह  कुछ  समय  तक  परन्तु  तंगी  की  बात  केवल  विद्युत  उद्योग  पर  ही  लागू नहीं  होती  ।  यह

 विशिष्ट  तर्क  इस  मामले  में  ही  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  माननीय सदस्य  ने  कहा  था  सरकारी  क्षेत्र में

 उपभोक्ताओं  के  लिये  ब्याज  की  दर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  we  श्रमिक  है  ।

 तलसी  दास  :  मैं  जानना  चाहता  था  कि  स्थिति  क्या  है  |

 श्री  नन्दा  :  ब्याज  की  दर  इस  बात  पर  निर्भर  नहीं  होती  है  कि  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  है
 या

 सरकारी  क्षेत्र  में  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  से  संयंत्र  छोटे  होते  हैं  ।  वे  श्रमिक  मंहगे  इसलिये  दरें  अ्रधिक

 होंगी  ।
 जल  विद्या-दबती  जो  wat  सरकारी  क्षेत्र  में  आरा  रही  बहुत  सस्ती है  ।  इसलिये  कोई  भ्रान्ति  उत्पन्न

 न  होने  देनें
 के  मैं  बता  दूं  कि  यह  दिखाने  को  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  विद्युत  उत्पादन  के  सरकारी

 क्षेत्र  में  तो  दिये  जाने  के  साथ  ही  दरें  ऊंची  हो  जायेंगी  alt  यह  मंहगी  हो  जायेगी  ।

 श्री  गुप्त  द्वारा  कुछ  ग्न्य  जश्न  भी  उठाये  गये  थे  ।  अरब में  उन्हें  लेता हुं  ।  उन्होंने  विद्युत  बोर्ड  में  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधित्व  का  जिक्र  किया  था  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  हमने  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  ध्यान

 रखा  है और  इस  बात  की  व्यवस्था  की  है  कि  उपभोक्ताओं  को  राज्य  विद्युत  परिषद  में  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाय  ।  हमने  श्रमिकों  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  यदि  माननीय  सदस्य  श्रधघिनियम  अथवा

 विधेयक  को  देखेंगे  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  जहां  तक  परिषदों  का  सम्बन्ध  है  उसमें  श्रमिकों  को  स्थान  दिया

 गया  है  ।  उससे  अधिक  स्थान  देने  का  कोई  परत  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  जहां  तक  बोर्डों  का  सम्बन्ध  है

 हितों
 को

 प्रतिनिधित्व  देना  ही  ats  के  गठन  के  उद्देश्य  के  भ्रनुरूप  नहीं  है  इसका  प्रयोजन  व्यापार  करना
 ने  |

 जहां  तक  श्रमिकों  के  हितों  का  सम्बन्ध  है  श्रमिकों  की  व्यवस्था  में  भाग  लेने  का  सिद्धान्त  स्वीकार

 कर  लिया गया  है  ।  यह  नहीं  है  कि  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  बोर्ड  के  सदस्य  हों  ।  ऐसा  wea  तरीकों

 से  किया
 जा

 सकता  है
 ।

 यह  मामला  विद्युत्  उद्योग  तक  ही  सीमित  नहीं  है  यह  अन्य  उद्योगों  में
 भी

 लागू

 ता  इसलिये  उद्योग  की  व्यवस्था  श्रमिकों  को  भाग  ate  श्रमिकों  को  हिस्सा  देने  के  अन्य

 निकाले  जायेंगे  |  यह  बात  इस  उद्योग  के  श्रमिकों  पर  भी  लाग  होगी  |

 केवल  यह  विचारणीय  बात  उठाई  गई  थी  कि  कई  स्थानों  में  श्रमिकों  को  जीवन-यापन  योग्य  मजदूरी

 भी  नहीं  दी  जाती  है  ।  बोनस  उसी  का  आंशिक  प्रतिकर  है  इसलिये  बोनस  के  सम्बन्ध
 में

 ग्रीक  वेतन  पाने

 वालें  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  की  श्रमिकों  के  दावे  पर  अधिक  उदारता  से  विचार  किया  जाय  ।  कम

 वेतन  पाने  वालों  शर  अधिक  वेतन  पाने  वालों  में  दूसरे  प्रकार  का  विभेद  है  ।  अध्यक्ष  तथा  समिति  के  अरन्य

 सदस्यों  का  विचार यह  है  कि  ऐसे  मामलों में  विभेद  करना  वांछनीय  नहीं  होगा ।  मैँ  पूछता  हूं  :  इसमें

 क्या  कठिनाई  है  ?  एक  कम्पनी  भ्रमणा  लाइसेंस  प्राप्त व्यक्ति  के  द्वारा  घोषित  बोनस  को  राज्य

 कृत  नहीं  करेगी  ।
 राज्य  इन्हें  ईस्वी  कार  नहीं  करेंगे

 |
 हमने  केवल  सावधानता  के  निमित्त

 एक  खण्ड  का  उपबन्ध  किया  है  ।  श्री  गुप्त  पर्यवेक्षक क  कर्म  चोरियों के  सम्बन्ध  में  विभेद  करना  चाहते  हैं  AK

 वे  विधेयक  की  सीमा  से  श्रमिक  सम्बन्धी  बातें  हटा  लेना  चाहते  हैं

 eat  a  बावत

 गदा

 दगा

 t

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  तुलसी दास  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा  है  कि  आयकर  अधिनियम में  इस  बोनस  के  सम्बन्ध में  कुछ

 बन्ध  किन्तु  वह  श्रघिकतम  तीन  महीने  तक  लागू  हो  सकता  है  तथा  इससे  इस  उद्योग  की  कठिनाई  दुर

 नहीं  हो  सकती  है  ।  विद्युत्  उद्योग  की  स्थिति  यह  होगी  कि  जब  भी  बोनस  को  एक  कर  समझा  जायेगा

 यह खर्चे की मद बन जायेंगी की  मद  बन  जायेगी  तथा  इस  आधार  पर  ही  उपयुक्त प्राय  का  हिसाब  लगाया  जायेंगी ।

 इसलिये  यह  बात  इसी  मामले  पर  लागू  नहीं  होती  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  मैँ  चर्चा  के  दौ  रान  उठाये  गये  सारे  प्रश्नों  को  ले  चुका  हूं  ।  केवल  पंडित  ठाकुर  दास

 भागने
 द्वारा  उठाया  गया  समझा  गया

 वाली  बात  रह  गयी  है  ।  सभापति  जो  एक  अच्छे  वकील

 हैं--तथा  प्रवर  समिति  के  अन्य  सदस्यों  ने  भी  इस  प्रश्न  पर  विशेष  रूप  से  विचार  किया  है  ।  माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  व्तेमान  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  यह  सुरक्षा  दी  गई  है  कि  लाइसेंस  में  किसी  बात  के  रहते

 हुए
 भी

 लाइसेंस  लेने  वाले
 को

 उपयुक्त  प्राप्त  करने  तथा  दरों  को  लाइसेंस की
 शर्तों

 के  बावजूद भी

 उस  स्तर  तक  बढ़ाने  का  पुरा  अधिकार  है  जिनसे  वहू  उपयुक्त  राय  प्राप्त
 कर

 सके
 |

 कई  दृष्टिकोणों  से  विचार  करने  पर  यह  ज्ञात  है  कि  उक्त  व्यवस्था  पर्याप्त  होगी  |
 तथा  इस

 स्थिति  में  ate  आगे  कोई  बात  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।

 ठाकर  दास  भागने  :  मैंने  बिजली  प्रीमियम  E20  का  निदेश  किया  है  जिसके
 अनुसार

 प्रान्तीय  सरकार  के  समर्थन  का  प्राप्त  करना  श्रावश्यक है  तथा  पंजाब  उच्च  न्यायालय ने  यह  निर्णय

 किया  है  कि  यह  धारा  ५७  पर  हावी  हो  जाती  है  तथा  धारा  ५७  RE Lo  के  भ्र धि नियम  की  धारा

 २३  में  उल्लिखित  नहीं  हटाती है  ।  मैं  निर्णय  की  एक  प्रति  माननीय  मंत्री  को  भेज  दूंगा  ।

 श्री  नन्दा
 :

 मैं  उस  निर्णय  को  देखूंगा  ।  मैं  इस  समय  केवल  इतना  कहू  सकता  हूं
 कि

 शब्द  लाइसेंस

 में  किसी  बात  के  रहते  हुए  भी  इस  धारा  से  उत्पन्न  होने  वालें  किसी  नुकसान  अथवा  हानि  का  निराकरण

 कर  देंगे  |  क्योंकि
 उपयुक्त  शब्द  वहां  पहिले  नहीं  थे  किन्तु  तब  भी  मैं  इन  पर  विचार  करूंगा |

 महोदय
 :  प्रदान  यह  है  :

 कि  विद्युत  )  अधिनियम  १९४८  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  कौर  झाग

 संशोधन  क्रने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड २  कौर  3

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्राइन  यह  है

 हुअ खण्ड  २  ait  ३  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २  कौर  ३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 ।  खण्ड  -धारा  ५  का

 श्री  साधन  गुप्त  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १  और
 २  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 मैंने  चित्रित  बोर्ड  में  श्रमिकों  को  स्थान  न  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 तकों  को  बहुत  ध्यानपूर्वक  सुना  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  योजनायें  का  कभी
 अन्तिम  रूप  से  निश्चय  नहीं

 किया  गया  है  ।  हमने  यह  प्रश्न  समवाय  विधेयक  तथा  राज्य  बैंक  विधेयक  के  समय  भी  रखा  था  लेकिन

 कोई  लाभ  नहीं  हुमा  ।

 मूर  अंग्रेजी में  ।
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 साधन  गुप्त

 इस  मामले  में  यह  बात  बिल्कुल  भिन्न  है
 |

 यहां  प्रशन  यह  है
 कि

 कया  विद्युत्  उद्योग  के  समन्वय  पूर्ण

 विकास  के  सम्बन्ध  में  श्रमिक  अपनी  राय  दे  सकेंगे  अ्रथवा  उन्हें  वहां  प्रतिनिधित्व  दिया  जायेगा  अथवा  नहीं
 ।

 उनके  प्रतिनिधित्व से  दो  लाभ  होंगे  ।  पहला  बोर्ड  के  निश्चयों  का  श्रमिकों  पर  पर्याप्त  प्रभाव  पड़ेगा  gat

 विद्युत  उपक्रमों  के  उत्पादन  बढ़ने  पर  श्रमिकों  का  कार्य  भार  अधिक  बढ़  जायेगा  |  इस  प्रकार  प्रत्येक  स्थिति

 में  मजदूरों  का  हित  सम्बद्ध  है  ।  इसलिये  उनको  प्रतिनिधित्व  मिलना  आवश्यक  है  ।  इससे  उद्योग  को
 भी

 लाभ  होगा  क्योंकि  श्रमिक  बोर्ड  के  व्यावहारिक  प्रनुभव झ  के  आधार  प्यार  सुझाव  रख

 सकते  हैं  जिनको  क्रियान्वित  कर  उद्योग  को  लाभ  हो  सकता  है  उक्त  कारणों  से  मजदूरों
 को

 बोर्ड  में

 प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  नन्दा
 :

 मैं  इस  प्रत
 को

 पहिले  ही  ले  चुका  हूं
 ।  इस  तक  जितना  ज़ोर  मैंने  पहिले  ग्रनुभव

 किया
 था

 उससे  भी  कम  शक्ति  है  ।  क्योंकि  उन्होंने  व्यवस्था
 के

 प्रशन  को  उक्त  प्रदान  से  पृथक  कर  दिया  है
 ।

 यदि  ऐसा  है  तो  यह  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  है  अपितु  कर्मचारियों  के  हितों  का  प्रश्न  है  श्रमिकों  के  हितों  को

 सुरक्षित  करने  के  लिये  भ्रमण  तरीके  हो  सकते  हैं  ।  इसके  लिये  न्यायाधिकरण  तथा  औद्योगिक  विवादों  का

 fray  करने  के  लिये  एक  पूरी  व्यवस्था  है  |

 इन  हितों  की  संभाल  के  प्रौद्योगिक  विवादों  का  निपटारा  सबसे  शभ्रच्छा  तरीका  है  ।  सामान्य

 व्यवस्था  के  अ्रलावा  श्रमिकों  are  नियोजकों  के  बीच  संयुक्त  परामर्श  भी  हो  सकता है  ।  मैं  बता  चुका  हूं

 कि  श्रमिकों  को  राज्य  frag  परिषद  में  प्रतिनिधित्व  मिला  gar  है  |  यह  यहां  विशिष्ट  रूप  से  उल्लिखित

 है  ।  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  है  कि  दोनों  बोर्डों  उपक्रम  सम्बन्धी  कार्यों  सामान्य  सुधार

 तथा  समन्वय  करने  के  सम्बन्ध  श्रमिकों  द्वारा  सुझाव  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  उनका  ध्यान  अ्रघिनियम  १९४७  की  धारा  १६  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  जहां  राज्य  विद्युत  परिषद्

 के  कार्य  बताये  गये  हैं  उन  कार्यों  के  अन्तरगत  नीति  सम्बन्धी  मुख्य  प्रश्नों  कौर  बड़ी  योजनाओं  के  सम्बन्ध

 में  बोर्ड  को  सुझाव  देना  प्रगति  का  पुनरीक्षण  तथा  ऐसे  ही  अरन्य  मामलों  पर  विचार  करना  है  ।

 इसलिये  परिषद्  के  श्रमिक  प्रतिनिधियों  द्वारा  उपयोगी  सलाह  प्राप्त  करनें  का  एक  नियम  है  ।  श्र  निश्चय

 मुझे  विश्वास  है  कि  बोर्ड  उनकी  सलाह  से  लाभ  उठायेगा  |  इस  सलाह  के  उपरांत  संशोधनों  को  स्वीकार

 करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रह  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १  कौर  २  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 ‘fe  खण्ड  ४  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ५  से  २६  तक
 विधेयक

 में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  Ro— (wet  अनुसूची  का  संशोधन )

 श्री  नन्दा  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 (१)  पृष्ठ  १५  पंक्ति  ३७  ‘Paragraphs’  के
 स्थान  पर  ‘Paragraph’

 शब्द  रखा  जाय  ।

 भ्रंग्रेंजी  में  ।



 ६१ ११  PeXy  विद् यत चे  संशोधन  विधेयक

 (२)  पृष्ठ  १६  पंक्ति  ४  में  clear  profitਂ  शब्दों  के  पश्चात्

 The  special  appropriation  to  be  made  under  item  (va)  of  clause  (0)

 of  sub-paragraph  (2)  of  paragraph  XVIIਂ  १७  के  BI-FftSAHT  २  के

 खण्ड  के  मद  (  क  के  अन्तर्गत  विशेष  विनियोग  को  छोड़  दाऊद  रखे  जायें  ।

 (3  /
 \

 पृष्ठ  १६  कौर  १७

 पंक्तियां  २३  से
 ४४  कौर  १  से  २३  तक  हटा दी  जाये  |

 मैं  इतना  कह  दूं  कि  मैंने  यह  संशोधन  इसलिये  स्वीकार  किया  है  कि  मैं  श्री  सोमानी  के  इस  सुझाव

 को  इसके  पहले  स्वीकार  कर  चुका  हूं  ।

 मैं  यहां  पर  उल्लेख  कर  सकता हूं
 कि  यह  संशोधन  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सोमानी  के  इस  सुझाव

 के  स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  फलस्वरूप  gars  किः  उचित  कराधान  रक्षित  जो  हमने  उनके  जोर

 देने  पर  रखा  विलोपित  कर  दिया  जाये  ।  हम  उसका  विलोप  कर  रहे  हैं  ।

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  १७  पंक्ति  ४०  कौर  ४१  में  निम्न  शब्द  हटा  दिये  जाये ं:

 ‘during  the  year  in  which  the  asset  ceases  to  be  available  for

 वर्ष  में  जिसमें  कि  श्रीमती  उपयोग  के  लिये  प्राप्य  न  हो  ।”]

 पृष्ठ  2k

 पंक्ति  १७  और  १८  हटा दी  जायें  ।

 पृष्ठ  ३२  से
 ३८  के  स्थान

 पर
 निम्न  शब्द  रखे  जायें

 :
 *
 (७)  the  income  derived  from  investments  other  than  those  included

 in  the  capital  base  under  the  provisions  of  clause  (d)  of  sub-

 paragraph  5.0

 [“  उप-कंपिका  १  के  खण्ड  के  उपबन्धों  के  भ्रमित  झाधार  पूंजी  में  शामिल  किये  गये

 विनियोजन ों  को  छोड़  कर  अरन्य  विनियोजनों  से  प्राप्त  आय  ।

 जो  कुछ  मैँ  कह  चुका  हूं  उसके  मैं  सदन
 को

 यह
 भी

 बताना  चाहता  हूं  कि  ये  केवल

 आनुषंगिक  संशोधन  हैं  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :
 मैं

 ग्रसने  चार  संशोधन  क्रम  ८,  €,  ११  और  १४  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 संशोधन  क्रमांक  ८,  CATT  ११  कर्मचारियों  के  अधिलाभांश  से  सम्बन्धित  हैं  ।  संशोधन  न०  १४

 लाभों  के  विनियमन  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 अधिलाभांश  के  सम्बन्ध  में  मैंने  कामगरों  रोक  बड़े-बड़े  वेतन  पाने  वालों  के  बीच  भेदभाव  करने

 की  जो  मांग  की  थी  उसके  विरुद्ध  माननीय  मंत्री  कौर  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  वह  मैंने  सुना  |  श्री  तुलसी  दास

 न  यह  कहा  कि  अ्रधघिलाभांश  के  मामले  में  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  आयकर  प्राधिकारी  अधिक

 अ्रधिलाभांश नहीं  देनें  बात  यह  है  कि  यदि  श्राप  हर  किसी  व्यक्ति  को  अ्रधिलाभांश  देन ेके  सम्बन्ध

 में  स्वविवेक  पर  कोई  रोक  नहीं  लगा  देते  हैं  तो  वह  खर्च  एक  मद  हो  जाता  है  कौर  कर  चुकाये  जाने  के

 योग्य बन  जाता  अतएव  श्राप  जिसे
 भी

 चाहें  श्रघिलाभांश  दे  सकते  हैं  ।  इस  तरह  से  ड्राप  अधिकारियों

 अथवा  बाइनामीदारों  को  प्र धि लाभांश  देकर  लाभों  के  विनियमन  की  पुरी  पद्धति  बदल  सकते  हैं  |

 क जहां  तक  बड़े-बड़े  अधिकारियों
 को  बोनस

 देने

 का  प्र
 है

 मैं
 राज्य  सरकार  की

 के  म ्रघत क
 को

 faa  was में  ।
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 साधन  गुप्त  |

 बनाये  रखने  के  पक्ष  में  हूं  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  मैँ  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  परिभाषित  मजदूरों

 या  कामगरों  तथा  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  उदाहरणार्थ  लिपिक  वर्ग  at  अ्रधीनस्थ  कर्मचारियों  को

 अधिलाभांश
 देने  में  पूर्ण  स्वतंत्रता  बरतना  चाहूंगा

 ।
 श्री  मुह्दीउद्दीन मेरे  पूर्ण  स्वतंत्रता देने  के  पर

 बहुत  कुढ़  रहें  कारण  स्पष्ट  है  ।  चूंकि  हम  साम्यवादी  यह  चाहते  हैं  कि  मजदूरों की  राय पर  कोई
 r

 र  =  त  ह्म

 ~
 वध  में  पूर्ण

 ba
 a  ।

 हम  इन  बन्धनों  को  क्यों  दूर  करना  चाहते  हैं
 ?  यदि  हम  भ्र धि लाभांश  को  राज्य-सरकार  की

 स्वीकृति  के  अ्रधीन  रखते  हैं
 तो

 अनुज्ञप्ति  धारी  प्र धि लाभांश  वितरण  करने  में  टाल-मटोल  कर  सकता  है
 ॥

 वहू  मामले  को  सुलझाने  में  विलम्ब  कर  सकता  है  ।  यह  स्थिति  असंतोषजनक होगी  विशेषकर  जब  कि

 काम करों  की  न्यायाधिकरण  तक  पहुंच  भी  नहीं  होगी  ।  यदि  समझौते  की  बात  चलती भी  है

 तो  उसमें में  बहुत  समय  लगता  है  |  पहिले  मालिक  से  बातचीत  होती  है  फिर  समझौते  का  प्रदान  श्राता  है
 t

 वह  भी  कई  दिनों  तक  चलता  है  ।  समझौता  अधिकारी  मामला  न्यायाधिकरण को  सौंपने  अथवा

 न  सौंपने की  सिफारिश कर  सकता  है  |  इस  प्रकार  मजदूर  अधिलाभांश से  बहुत  समय  तक  वंचित  रहता  है
 ।

 जब  मामला  न्यायाधिकरण  में  जाता  है  तब  वहां  भी  उसके  निपटायें  जाने  में  समय  लगता  है  ।  दोनों  पक्षों

 के  कथन  होते  लेखा  मिलान  शादी  होता  है  ।  फिर  कभी-कभी  न्यायाधिकरण ों  को  इतना  काम  रहता

 है  कि  वे  बहुत  समय  तक  मामले  पर  विचार  ही  नहीं  कर  फलस्वरूप  मजदूरों  में  भ्र संतोष  फैल

 जाता हैं  प्रौढ़  इससे  औद्योगिक  शांति  खतरे  में  पड़  जाती है  ।  यदि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  रही  तो

 निस्संदेह  मजदूरों  में  क्षोभ  रहेगा  भर  फलस्वरूप हड़तालें  होंगी  ।  अतएव  मजदूरों  की  अधिलाभांश की

 मांग  शीघ्र  ही  पुरी  की  जाये  शर  उनको  बिना  किसी  बन्धन के  अधिलाभांश देने  की  सिफारिश  की  जायें  ।

 इसका  फल  यह  होगा  कि  मजदूर  मालिक  से  भ्र धि लाभांश  के  लिये  सीधी  मांग  कर  सकेंगे  ।

 इस  सम्बन्ध में  राज्य-सरकार  की  स्वीकृति  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  सरकार  ने  यह

 तय  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  नियुक्त  किये  गये  कर्मचारियों  को  श्रघिलाभांश  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  यह

 कहता हूं
 कि  सरकार  की  यह  प्रवृति  अनुचित  है  क्योंकि  जब  सरकारी  क्षेत्र  फायदा  उठाता  है  तब  उसे  झपने

 कर्मचारियों
 को

 अधिलाभांश  देना  ही  चाहिये
 ।

 इससे  मजदूरों  की  राय  में
 जो

 कमी  है  वह  कुछ  हद  तक

 पुरी हो  जाती  है  ।  बिजली  उद्योग  बहुत  AA  में  सरकारी  क्षेत्र  में  प्राता  है  ।  हो  सकता  है  कि  राज्य-सरकार

 को  इस  तरह
 के  उद्योग  के  लिये  अधिलाभांश

 दिये  जाने  का  सिद्धान्त  स्वीकार  करने  में  बहुत-सी

 कठिनाइयां  हों  ।  किन्तु  यदि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  राज्य-सरकारों  के  हस्तक्षेप  के  बिना  बोनस  दिया

 तो  राज्य-सरकारों  को  ऐसे  मामलों  में  कठिनाई  नहीं  होगी  |  सरकार  नें  इस  सम्बन्ध  में  जो

 भ्रनुचित  रुख  अपनाया  है  उसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  उस  पर  अधिलाभांश  दिये  जाने  की  स्वीकृति  छोड़ना

 श्रहितिकर  होगा  ।  इसलिये  मजदूरों  को  झ्र धि लाभांश  देने  में  स्वतन्त्र  प्रणाली  अपनायी  यदि

 सरकार  मेरी  राय  से  सहमत  नहीं  हैं  तो  मैं  यह  चाहूंगा  कि  जब  कभी  भी  मजदूर  न्यायनिर्णयन  की

 प्रार्थना  करें  तब  वह  अनिवार्य  रूप  से  होना  चाहिये  |

 इससे  यह  होगा  कि  यदि  श्रनुज्ञापन्रधारी  श्रघिलाभांश  देने  के  इच्छुक  न  हों  या  उससे  बचना

 चाहते  हों  तो  मजदूर  न्यायनिर्णयन  द्वारा  उसकी  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 यदि  श्राप  इसे  भी  स्वीकार  नहीं  करते  तो  मैं  सुझाव  रखता  हूं  कि  कामकरों  को  यह  अधिकार  प्राप्त

 हो  कि  वे  राज्य-सरकार  को  स्वीकृति  के  लिये  प्रार्थना  कर  सकें  |  यह  aera  विकल्प है
 ।  यद्यपि यह  afer

 कार  पहिने  से  ही  विद्यमान  है  परन्तु  इसे  कानूनन  मान्यता  मिलनी  चाहियें  क्योंकि  आखिर  मालिकों  को

 अधिलाभांश  देना  पड़ता  है  भ्र  जब  तक  वे  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिये  प्रयत्न  नहीं  करते  तब  तक

 सरकार  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देती  ।
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 अधिनियम  में  अपनायी  गयी  कौर  विधेयक  में  पुष्ट  की  गई  योजनाओं  के  अ्रनुसार  आधार  पूंजी

 का  शाथ  afer ‘erarr a  भाग  उचित  फायदे  के  तौर  पर  दिया  जाये

 ।

 यह  पूंजी  अलग-अलग  कम्पनियों

 मे  भिन्न

 है  ।
 प्रदत्त  पूंजी

 की
 तुलना  में  वह  बहुत  बड़ी  है  ।  कई  कम्पनियों  में  झ्राधार  पूंजी  प्रदत्त  पूंजी  के  भ्रनुपात

 में

 बहुत
 कम  है  ।  साधारणतया  लाभ  प्रदत्त  पूंजी  पर  लगाया  जाता  है  ।  अधिनियम  के  अनुसार

 कम्पनियों

 को  प्रदत्त  पूंजी  पर  २५  प्रतिशत  लाभांश  मिलना  चाहिये  ।  वे  कया  लाभांश  देती  यह  तो  उन  पर  निर्भर

 हम  केवल  इतना  कर  सकते  हैं  कि  उनके  लाभ  को  विनियमित  कर  दें  जिससे  लाभांश  अनुचित  ढंग  से
 न

 दिया  जाये  ।  जहां  बिजली  उद्योग के  लिये  wert  दृष्टिकोण  रखना  होगा  क्योंकि  वह  एक  जन-उपयोग  उद्योग

 है  ।  अतएव  उसे  भ्र तु चित  लाभ  उठाने  नहीं  दिया  जा  सकता है  ।  इसके  पूंजीवादियों  के  अनुसार

 उस  उद्योग  में  कम  खतरे  हैं  ।  उसका  विशेष  क्षेत्रों  में  एकाधिकार  होता  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  बिजली

 मांग  सदा  ही  ज्यादा  रहती  है  अतएव  हम  ऐसे  मामले  पर  विचार  न  करके  उन  मामलों  पर  विचार  करेंगे

 जहां  भ्रनुचित लाभ  उठाये  जा  सकते  हैं  कौर  ऐसे  मामलों  में  ही  विनियमन  श्रावक  है  ।  कुछ  कम्पनियों

 का  किन्हीं  विशेष  क्षेत्रों  में  विशेषाधिकार  होता  है  तौर  वे  अपनी  आधार  पूंजी  पर  अ्रनुचित  लाभ  उठाती

 @  प्रभाव
 यह

 उचित  है  कि  उनके  उस  लाभ  का  एक  उचित  भाग  हिस्सेदारों  को  मिले
 |

 प्रभाव  में  यह

 चाहता  हूं  कि  प्रदत्त  पूंजी  के  आधार  पर
 अधिकतम

 सीमा  के  अधीन  ग्राघार  पूंजी  के  आधार  पर  लाभ

 की  सीमा  निश्चित  कर
 दी

 जाये
 ।'  मैंने

 यह  सुझाया  है
 कि

 अधिकतम  लाभ  रिजर्व
 बैंक  की  दर  से  बुगती  दर

 पर  प्रयास  ७  प्रतिशत के  हिसाब  से  लगाया  जाये  ।  यदि  माननीय  मंत्री  कोई  भ्रमण  दर  निश्चित  करना

 चाहें
 तो

 मुझे  कोई  आपत्ति  नही ंहै  ।  समस्या  यह  है  कि  उनके  लाभ  की  सीमा  निश्चित  कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  नन्दा  :  माननीय  सदस्य  श्री  साधन  गीत  ने  जो  विचार  प्रकट  किये  हैं  उनकी  चर्चा  के  दौरान

 में  कई
 बार  जिक्र  प्राया  है  मैंने  पहिले  जो  कुछ  कहा  है  उसे  मैं  दुहराना  नहीं  चाहता  हूं

 ।

 माननीय  सदस्य  मजदूरों  के  हितों  के  लिये  काफी  उत्सुक  हैं  ।  मैं  उनकी  उत्सुकता  की  प्रशंसा  करता

 हूं  परन्तु  मैँ  यह  प्रभुत्व  करता  हूं  कि  उनकी  श्राशंकायें  सही  नहीं  हैं  ।  अ्रधिलाभांश के  सम्बन्ध  में  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  भ्रनज्ञापत्रधारी  राज्य  को  निर्देश  करने  में  देर  करेंगे  |  यदि  वास्तव  में  उसने

 लाभांश  देनें  का  निश्चय  कर  लिया  जैसा  कि  माना  जाता  तब  फिर  वह  राज्य  की  स्वीकृति  के  लिये
 निर्देश  करने  में  क्यों  देर  करेगा  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  की  मुख्य  बात  यह  है  कि  उनके  लिये  न्यायनिर्णयन

 की  पद्धति  खुली  रहनी  चाहिये  ।  राज्य  सरकार  स्वीकृति  दे  अथवा  a  भ्रनुज्ञापन्रधारी  श्रघिलाभांश

 देने  का  निर्णय  करे  अथवा  न  करे  यह  बातें  महत्वपूर्ण  नहीं  विशेष  कर  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 प्र धि लाभांश  के  लिये  उनका  जो  दावा  है  उसे  पाने  के  लिये  उन्हें  धर्न्य  कार्य व्यवस्था  को  का  हक

 उनका  कहना  य  कि  यह  व्यवस्था  बहुत  विलम्ब कारी  है  ।  मेरा  पहला  उत्तर  यह  है  कि  इस  व्यवस्था

 1  सरल  बनाया  जा  रहा  है  नौ  बनाया  जा  चका  है  ।  इस  कारण  मुझे  विश्वास  है  कि  विलम्ब  को  दूर  किया

 जा  सकेगा
 ।  में

 इव  वात  को  मानता हूं  कि  पहले  कुछ  मामलों  में  विलम्ब  हो  चुका  है  प्र  कभी-कभी
 तो  अत्यघिक  विलम्ब  at  gar  है  किन्तु  art  ऐसा  नहीं  होगा  ।

 इस  मामले ंथें  परिस्थिति कुछ  भिन्न  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  थें  कि  यदि  हम  उनका  पहला

 संशोधन  स्वीकार  नहों  करते--जो  मज़दूरों  पर  निरीक्षण  करने  वाले  कर्मचारियों में  भेद  करने  के  बारे

 में  शौर  जिसके  स्वीकार  न  किये  जा  सकने के  कारण  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं--तो  मुझे  उनका

 दूसरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  जो  इस  बारे  में  है  कि  इस  प्रकार  का  विवाद  अनिवार्यत
 चक्रीकरण  को  सौंपा  जाना  चाहिये  |

 मुझ  औद्योगिक  विवि  fa g q C9  की  एक  प्रति  अभी  मिली  है  जिसमें
 सेवा  की  परिभाषा  धारा  २  (8)

 में
 इस  प्रकार  की  गई  है

 मूल ५  ग्रंग्रेजी  में  ।



 Re  विद्युत्
 संशोधन  विधेयक  ११  १९५६

 नन्दा
 cf

 सेवाਂ  का  तात्पर्य  अन्य  चीजों  के  साथ  किसी  ऐसे  उद्योग  से  है  जो  जनता  को  विद्या

 प्रकाश  अथवा  जल  का  सम् भरण  करता  हो  द

 इसी  अधिनियम  के  भ्रध्याय  ३  की  धारा  १०  में  विवादों  को  न्यायालयों  अथवा  न्यायाधिकरण ों

 को  सौंपने  की  प्रक्रिया  दी  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  इसी  धारा  की  उप-धारा का  परन्तुक  देखिये  जिसमें  धा  रा

 २२  क  अधीन  नोटिस  देने  का  उपबन्ध है
 ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  धारा  २२  के  हड़ताल  का  नोटिस  देने  की  व्यवस्था  है  ।  क्या  माननीय

 मंत्री  का  विचार  यह  है  कि
 जब  कभी  बोनस का  व्रत  उठाया  तो  मजदूरों  को  पहले  हड़ताल का  नोटिस

 देना  चाहिये  कौर  उसके  न्यायनिर्णयन  का  सहारा  लेना  चाहिये
 ?

 श्री  नन्दा  यह  खण्ड  केवल  विद्युत  उद्योग  के  कर्मचारियों  की  पर से  की  गई  मांग  तक  ही  सीमित

 न
 रहकर  सारी  लोकोपयोगी  सेवाओं  के  बारे  में  लाग  होता  है  ।  परन्तु  यह  दूसरी  बात  है  ।  मैं  केवल  इस

 बात  की  व्याख्या  कर  रहा  था  कि  इस  प्रकार  के  विवाद  को  अनिवार्य  रूप  से  न्यायनिर्णयन  को  सौंपने  की

 व्यवस्था  यह  केवल  मज़दूरों  द्वारा  कुछ  कार्यवाही  करने  का  प्रदान है  |  ऐसी  बात
 नहीं

 कि
 ऐसे

 मामले  में  मज़दूर  को  इसलिये  संरक्षण  नहीं  मिलेगा  कि
 वह

 किसी  लोकोपयोगी  सेवा  में

 सेवानियोजित  है  ।

 तीसरे  विकल्प  के  रूप  में  उन्होंने  कहा  कि  यदि  मैँ  यह  संशोधन  भी  स्वीकार  न  करूं  तो  मज़दूरों  को

 सीधे  राज्य-सरकार  के  पास  जाने  की  अनुमति  मिलनी  चाहिये  ।  किन्तु  इसकी  व्याख्या  करने  के  पश्चात

 जिस  को  मांग  उन्होंने  अपने  तीसरे  संशोधन  में  की  मुझे  विश्वास  है  कि  उनके  तीसरे  संशोधन  पर  पुन

 चर्चा  करना  बिल्कुल  बेकार  होगा  |  मेरा  अग्रेतर  उत्तर  यह  है  कि  इस  प्रक्रिया  का  तात्पर्य  कया  यह  मैं

 नहीं  अर्थात  जबकि  मालिक  ने  बोनस  न  देने  का  निश्चय  किया  हो  तो  मज़दूरों  को  चाहिये  कि

 अनुमोदन  के  लिये  इस  मामले  को  सीधे  राज्य  को  भेज  दें  ।  किन्तु  वे  भ्रनुमोदन  किस  चीज़  के  लिये  मांगेंगे  ?

 बोनस  देने  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  gar  है  ।  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  मज़दूर  बोनस  की  कुछ  राशि  मांगने

 की  मांग  राज्य-सरकार से  कर  सकते हैं  ।
 इसका  मतलब  यह  ९  कि  विवाद चल  रहा  है  feed इस

 विवाद  का  निबटारा  सरकार  द्वारा  न  किया  जा  कर  उस  व्यवस्था  द्वारा  किया  जायेगा  जिससे  मज़दूर

 इस  समय  जपना  बात  कह  सकता  है  ।  इन  कारणों  से  मैं  उनके  संशोधनों  को  स्वीकार  करनें  के  लिये

 तयार  नहीं हूं  ।

 इसके  पश्चात  मैं  उनकी  अन्तिम  बात  अर्थात नभ  न्यायोचित  लाभ
 को

 लेता  हूं  ।  इस  बारे
 में

 मैं
 पहले

 विस्तार
 में  कह  चुका  किसी  उद्योग  की  प्रदत्त  पूंजी

 का  उसके  लाभ  से  सम्बन्ध  जोड़ना  बड़ी  वैज्ञानिक

 चीज़  है  क्योंकि  उस  प्रदत्त-पूंजी  का  उद्योग  के  कुल  विनियोग  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  ।  किसी  उद्योग

 का  उपयुक्त  लाभ  क्या  होना  इस  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  झ्रायोग  aaa  wey  किसी  ऐसी व्यवस्था  द्वारा

 किया  गया  कोई  निर्णय  विनियोग  के  रूप  में  कुल  विनियोग  waar  अरन्य  इसी  प्रकार  के  किसी  रूप  में  होगा

 प्रदत्त-पूंजी  के  रूप  में  नहीं  क्योंकि  यह  प्रक्रिया  अपनाना  बिल्कुल  तक रहित  होगा  |

 गेंद  है  कि  मैं  माननीय  सदस्य  के  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सका  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या  ८,  जिसमें  रूपभेद  किया  गया  है  सभा  के  मतदान  के  लिये

 प्रस्तुत  किया  गया  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 पाध्या  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  ८  सभा  के  मतदान  के  लिये  पुनः  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 जो  सदस्य  इसक  पक्ष  में  हैं  वे  झ्पने-श्रापना  स्थान  पर  खड़े  हो  जायें  |

 मुलख  भ्रंग्रेजी  में  ।



 ध्द्श् ११  PEAR  विद्युत्  )  संशोधन  विधेयक

 श्री  Fo  To  नायर  नਂ  कहने  के  बारे  में  क्या  रहा
 ?

 rata  तो  wey  थी  । श्रिया  महोदय

 थीं  साधन  गीत  जनता  की  आवाज़  |

 महोदय  भारी  बहुमत  से  संशोधन  स्वीकृत हो  गया  |

 संशोधन  प्रस्वीकृत  FAT  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  श्री  मैं  श्री  साधन  गुप्त  के
 पौधे

 सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  &,  १  प्रौढ़  १४  सभा  के  मतदान  के  लिये

 प्रस्तुत  किये  गये  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  ।

 महोदय  :  अरब  में  सरकारी  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  |

 प्रशन यह  है

 कि  पृष्ठ  १४५,  पंक्ति  R0-

 [  |  के  स्थान  पर
 रख  दिया

 जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु हमरा  ।

 श्रिया  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  पृष्ठ  १६,  पंक्ति  ५  में  clear  profitਂ  [  लाभਂ  ]  के

 the  special  appropriation  to  be  made  under  item  (va)  of

 clause  (c)  of  sub-paragraph  (2)  of  paragraph  XVIIਂ  चण्डिका १७

 ay नत  उप-कण्डिका (२)  के  खण्ड  के  भ्रमित  मद  (४५  में  किये  जाने  वाले

 विद्वेष  विनियोग  को  छोड़  कर  रख  दिया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 श्रिया  महोदय  :
 प्रदान  यह

 कि  पृष्ठ  १६  अ्रोर  १७  में  क्रमश  से
 ४४

 श्र  १  से  २३  पंक्तियां  हटा  दी  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्ल्श्रा  |

 AeA  महोदय  meq  यह  है

 कि  पृष्ठ  १७  मे ंमें ४०  श्र  ४१वीं

 the  year  in  which  the  assets  ceases  to  be  available  for

 [  वर्ष  में  जब  श्रास्तियां उपयोग  के
 लिये  प्राप्य न  हटा  दी

 जाएं
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अ्रंग्रेजी  में  ।



 रद्द  वित्त  *२)  विधेयक  श्र  ११  १९५६

 वित्त
 संघ

 प  प्रा  ३)  विधेयक

 parma  महोदय  :  प्रत  यह
 है

 कि  पृष्ठ  २१  में  पंक्ति  १७  कौर  १८  हटा  दी  जाय॑  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 para  महोदय
 :

 यह  है  :

 कि  पृष्ठ  २१  में  पंक्ति  ३२  से  ३८  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय
 :

 income  derived  from  investments  other  than  those  included  in  the

 capital  base  under  the  provisions  of  clause  (d)  of  sub-paragraph  1."

 pi
 L  \

 क
 उपकंडिका  एक  के  खण्ड  के  उपबन्धों  के  अधीन  आधार-पूंजी  में  शामिल

 किये  गये  विनियोजन ों  को  छोड़कर  अन्य  विनियोजनों  से  प्राप्त  पूंजी  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 महोदय
 :

 यह  है
 :

 कि  खण्ड  २७,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  लग  बने  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २७,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २८  श्र  २९  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १,  झ्र धि नियमन  सूत्र  शौर  नाम  विधेयक  में
 जोड़

 दिये  गये  ।

 श्री  नन्दा
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ह

 |  है q प्रस्ताव  स्वीकृत

 a

 वित्त  २)  विधेयक  कौर  वित्त  ३)  विधेयक-जारी

 1श्रध्यक्ष महोदय : अरब सभा वित्त महोदय  :  अरब  सभा  वित्त  २)  विधेयक वित्त  ३)
 विधेयक  श्र

 वित्त  ३)  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  संशोधन  पर  जो  ७  १९५६  को  प्रस्तुत  किया
 गया

 विचार  प्रारम्भ  करेंगी  |

 श्री  नि०
 चं०  चटर्जी जो  उस  समय  सभा  में  बोल  रहे  अपना  भाषण  जारी  करें  ।

 श्री नि०
 चं०  चटर्जी  :

 लोकतन्त्रीय  व्यवस्था  में  स्वस्थ  परम्परायें  स्थापित  करने  के

 लिये  अच्छा  यह  होगा
 कि

 करारोपण  के  ढांचे  कौर  स्तर  में  इस  प्रकार  के  महान  परिवर्तन  वार्षिक

 व्यय  प्रस्तुत  करने  के  समय  ही  किये  जायें  जिससे  संसद्  सम्पूर्ण  प्राय-व्ययन  सम्बन्धी  स्थिति  के
 बारे

 में

 जानकारी  प्राप्त  कर  सके  ।

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 ११  PeXg  वित्त  २)  विधेयक  कौर
 ६

 वित्त  ३)  विधेयक

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 सबसे  पहली  बात  जिस  पर  में  चाहता  हुं  कि  संसद्  विचार  यह  है  कि  कया  गैरसरकारी क्षेत्र

 पर  निरन्तर  बढ़ता  wat  सरकारी  नियंत्रण  लोकतन्त्रीय  समाजवाद  के  उद्देश्य  अथवा  प्रधान  द्वारा

 की  गई  घोषणा  के  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  ग़र-सरकारी  क्षेत्र  का  महत्वपूर्ण  स्थान  होगा

 योजना
 में  बहुत  कुछ  दरिद्रता  से

 मुक्त  होकर  उच्च  जीवन  स्तर  प्राप्त  करने
 की

 बात  कही  गई  है
 |

 प्रायोजित  बर्थ-व्यवस्था  में  सरकारी  श्र  गैरसरकारी  दोनों  क्षेत्रों  का  सहअस्तित्व  होना  चाहिये  ।  यदि

 श्राप  यह  चाहते  हैं  कि  ग़ैर-सरकारी क्षेत्र  भी  क्रियाशील  रहे
 तो

 उसे  उचित  अवसर  मिलना  चाहिये  ।

 हम  समझते  थे  कि  हमारे  वर्तमान  वित्त  मंत्री  आर्थिक  सदस्यों  के  प्रति  यथा  दृष्टिकोण  भ्रपनायेंगे  ।

 उनका  कहना  है  कि  वे  किसी  सिद्धान्त तक  ही  सीमित  नहीं  हैं  ।  यदि  हमारे  देश  विकास  उसकी

 परम्पराश्रों के अनसार के  अनसार  करना हे  तो  हमारे  यहां  सर्वाधिकारवाद लाकर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  समाप्त

 करना  वांछित  नहीं  होगा  ।  बढ़ती  हुई  भ्रमण-व्यवस्था  में  सरकारी  ग़र-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  को  समान

 रूप से  बढ़ने का  मिलना  चाहिये  ।  हमने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  पर  कठिन  भार  लाद  दिया  है  भ्र ौर

 यह  करते  हैं  कि  वह  ये  साभार  पुरे  करेगा  ।  किन्तु  यदि
 हम  यह  चाहते  हैं

 कि
 गैर-सरकारी  क्षेत्र

 दायित्व  पूरा  करे  तो  उस  पर  इतने  नियंत्रण  नहीं  लगाये जाने  चाहिये  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  उस  दिन  एक  बड़ा  बरच्छा  सुझाव  दिया  था  कि  एक  बार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  किसी

 भी  क्षेत्र  में  काम  करने  का  waa  मिल  जाता  है  तो  फिर  बिना  किसी  रुकावट  अथवा  नियंत्रण  के

 उसे  काय  करते  रहने  देना  चाहिये  ।  एक  तो  इस  समय  श्रमिक  क्रियाकलाप पर  सरकार  का  नियंत्रण

 बहुत  ale  है  इसके  साथ  ही  श्राप  सेवायों  से  कहते  हैं
 कि

 वे  भ्र पनी  संचिति  तथा  चालू  लाभ  का  कुछ

 भ्रंश  सरकार  के  पास  जमा  करें  ।  ऐसा  करने  से  निश्चित है  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  की  व्यवस्था  में  गडबडी

 उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  मंत्री  द्वारा  दिये  श्राइवासनों  के  बावजूद  भी  नौकरशाही  का  बोलबाला  रहेगा  कौर

 जमा  कराई  गई  संचित  राशियों  के  लौटाने  के  प्रार्थनापत्रों  पर  निर्णय  करने  में  देरी  होगी  |

 हम  जानते  हैं  कि  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  चि०  हवा  देशमुख द्वारा  श्रीनिवासन  दिये  जाने  पर  भी

 सरकारी  क्षेत्र  को  समवाय  अधिनियम  के  अधीन  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामनाਂ  पड़ा  था  ।  यदि

 समझते हैं  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  इस  काबिल  नहीं  है  कि  देश  के  विकास  में  हाथ  बंटा  सके  तो  फिर

 भ्रापकों  चाहिये कि  पूर्ण  समाजवादी  बनें
 |

 उसे  एकदम  समाप्त  कर  दें
 ।

 यह  सब  तो  ठीक  है  किन्तु

 प्रगति  में  बाधक  नियंत्रण लगाकर  फिर  उसकी  से  लाभ  उठाकर  सरकारी  क्षेत्र  को

 हन  देंना  उचित  नहीं  है  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  यह  शिकायत  सही  है  कि  यदि  इस  पर  इतना  नियंत्रण  न  लगा  होता  तो  उसने

 बहुत  कुछ  कर  दिखाया  होता  ।

 उस  दिन  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  कुछ  समवायों  ने  निधियों का  उपयोग  सट्टेबाजी में  अथवा

 नये
 उपक्रम  खरीदने  में  किया  है  उनके  विरुद्ध  वह  कठोर  कार्य  वाही  करने  जा  रहे  हैं  |  क्या  इस  बात

 के  ग्रांकड़े मिल  सकते  हैं  कि  इन  समवायों  ने  ऐसा  करके  दुरुपयोग  अथवा  दुर्व्यवहार  किया  है
 ?

 श्री  गाडगिल  :  इसके  तथ्य  संभावनायें  हैं  उन्होंने  दोनों  पर  विचार  किया  है  ।

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी  :  कितनी  संचिति  का  इस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  है  ।  नये  समवाय

 नियम में  बड़े  कठोर  उपबन्ध रख
 दिये  गये  हैं

 ।
 मैं

 ~
 प्रवर  समिति  का  सदस्य  रह  चुका हूं  कौर  भलीभांति

 wish  में



 eg5  वित्त  २)  विधेयक  ate  ११  १९४५६

 वित्त  ३)  विधेयक

 नि०  चे  चटर्जी |

 जानता हूं  कि  इस  प्रकार  के  विनियोजन की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।  नये  समवाय  अधिनियम से

 सरकार  ने  प्रौढ़  भी  नियंत्रण  लगा  दिये  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  वे  ais बता  सकते  हैं  कि  वह  चालू

 लाभ  में  से  कितना  भ्रंश  भ्रनिवायें  संचिति  के  रूप  में  जमा  किये  जानें  की  भ्राता  करते  वित्त  मंत्री  ने

 तक  हमें  इन  दुरुपयोगों  कदाचारों  के  बारे  में  कोई  प्रमाण  नहीं  दिया  है  |

 बात  यह  हैं  कि  ड्राप  की  योजना  यथार्थवादी  नहीं  है  सरकार  में  साहस  भी  नहीं  है  ।

 समाजवाद की  बात  तो  केवल  श्राप  दिखावे  के  लिये  कहते  हैं  किन्तु  श्राप  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  अधिक  से

 भ्रमित  निधि  इसलिये  चाहते  हैं  कि  निर्वाचन  में  उसका  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 श्राप  यह  स्वीकार  नहीं  करते  कि  योजना  का  अनुमान  यथार्थवादी  नहीं  है  ।  श्राप  श्रनमनेपन से

 यह  स्वीकार  करते हैं  कि  विदेशी  विनिमय  की  आवश्यकता  जितना  अनुमान  लगाया  था  उससे  अधिक

 है  ।  किन्तु  जो  ग्रा लोच ना  इसकी  उस  समय  की  गई  थी  झ्रापने  उस  पर  किंचित्  मात्र  भी  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 श्राइचये  की  बात  हैं  कि  योजना  प्रिया  के  एक  सदस्य  नें  जब  इस  बात  पर  जोर  दिया था  कि  पांच

 वर्षों  में  योजना  को कार्यान्वित  कर  सकना  सम्भव  नहीं  फिर  भी  area  इस  उचित  आलोचना  पर

 रत्ती  भर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  दूसरी-बात  यह  कि  इसी  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  था  कि  बड़े  पैमाने  पर

 नोट  छाप  कर  अरे-व्यवस्था  करना  देश  के  लिये  घातक  सिद्ध  होगा  कौर  कठिनाई  उपस्थित  होगी  ।  फिर

 भी  योजना  आयोग  के  सदस्यों  ने  योजना  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  ।  इस  प्रकार  यह  योजना  देश के  ऊपर

 लाद दी  इसी  सदस्य  ने  परिवहन  उत्पादन  के  सन्तुलित विकास  की  कौर  भी  ध्यान  झ्राकर्षित

 किया था
 ।  आपने  इन  बातों

 पर
 गम्भीरता

 से  विचार नहीं  किया  ।

 इंग्लिस्तान में  लाभ  कौर  राय  पर
 करारोपण

 के  लिये  एक  रायल  कमीशन  नियुक्त  किया

 था  ।  उसने  कहा है  कि  वह  इस  बात से  सहमत  नहीं कि  पूंजी  लाभ  कर  से  लोगों  में  करदाताओं  पर

 करों का  एक  सा  बोझ  होगा  ।

 इस  प्रकार  के  करारोपण  के  बारे  में  विशेष  ध्यान
 रखा

 जाना  चाहिये  ।  पूंजीगत लाभ  कर  को

 वैज्ञानिक  अथवा  उपयुक्त  बनाने  के  लिये  सीमान्त  समायोजन  भ्र सफल  होगा  ।  ब्रिटिश  रायल  कमीशन

 से  इसकी  सिफारिश करनें  के  लिये  कहा  गया  था
 ।

 उसने  कहा  है
 :

 सम्भव  है
 कि

 इस  प्रकार  के  कर  से

 कुछ  लोगों
 को  अधिक

 खर्चे  करने  से  बचने  का  प्रोत्साहन  मिले  परन्तु इससे
 अधिकतर  लोगों  पर  कर

 का  बोझ  वैसे  ही  बढ़  जायगा  ।

 वित्त  मंत्री  ने  यह  सिद्धान्त  बताया  था  कि  वैयक्तिक  बचतों  का  योजना  के  लिये  वित्त  व्यवस्था

 करने  में  कोई  महत्वपूर्ण स्थान  नहीं  है
 ।  पूंजीगत  लाभ  कर  को  सिद्धान्त  रूप  में  मानना  कुछ  हद  तक  उचित

 भलें  ही  हो  किन्तु  वित्तीय  उपायों  के  द्वारा  इस  प्रकार  का  दाण्डिक  विधान  बनाना  सर्वथा  भ्रनुचित  है  ।

 लाभांश  श्र  पूंजीगत  लाभ  में  से  काफी  धन  बचाया  जाता  है  किन्तु  इसमें  से
 यदि  अ्रधिकांश  सरकारी  कोष  में

 जमा  कर  दिया  गया  तो  अधिक  पूंजी  का  निर्माण  देवा  में  नहीं  हो  सकता  |  इसके  विपरीत  बचत  कौर

 योग  दोनों
 को

 धक्का  पहुंचेगा  क्योंकि  लोग  अधिक  धन  लगाना  चाहेंगे
 ।  पूंजीगत लाभ  कर  जिस

 प्रकार  लगाया  रहा  है  उसका  भार  अधिक  पड़ेगा  ।  श्री  कालडार तक  ने  छूट  की  राशि  में  कमी  करने

 का  सुझाव नहीं  दिया  ॥

 जहां  तक  हम  जानते  हैं  श्री  लियाकत  गर्ल  खां  के  राय-व्यस्क  से  दो  वर्षों  में  ६  करोड़  रुपये की

 हुई
 थी

 ait  उसके  पूंजीगत  लाभ  कर  समाप्त  कर  दिया  गया  था
 ।

 वर्तमान  मंत्री  कितनी  राशि

 की  oat  रखते  हैं  ।  विदेशी  विनिमय  पर  क्या  इसका  प्रभाव  कम  ही  पड़ेगा  ।  यदि  ग़रीब
 लोग  श्र

 अधिक  ग़रीब  हो  गये  तो  राष्ट्रीय  प्रायोजन  एक  उपहास मात्र  होगा  ।
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 वित्त  ३)  विधेयक

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचा  की
 NY]  पूंजीगत  लाभ

 कर  से

 ग़रीब  श्र  अधिक  राकिब  हो  जाते  हैं  ।

 श्री  नि०  चे  चार्जों  :
 इतना  ही  नहीं  लाभांशों पर  श्र

 आगे
 कर  लगा  कर  श्राप  चालू  लाभ  भी

 प्राप्त  करना  चाहते  इससे  ग़रीब  लोग  अधिक  ग़रीब  हो  जायेंगे  |

 जिस  बात  का  मुझे  भय  हैँ  वह  यह  कि  परिवर्तनीय  पूंजी  को  प्राप्त  कर  यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 कार्यो-संचालन को  एकदम  रोक  देगा  प्रौढ़  इस  प्रकार  का  faa  कर  लगा  कर  उत्पादन  भ्र  बचत  दोनों

 में  से  किसी  को  भी  प्रोत्साहन  नहीं  रह  जायेगा  |  वास्तविकता  यह  है  कि  वर्तमान  भ्रार्थिक  कठिनाई  इस  कारण

 है  कि  सरकार  उपलब्ध  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  उपयोग  योजना  में  करने  में  अ्रसमर्थ  है  ।  वित्तीय  उपायों

 से  तब  तक  कुछ  नहीं  होगा
 जब

 तक  कि वित्तीय  उपबन्धों  का  कुशलतापूर्वक  उपयोग  न
 किया  जाये  ।

 यह  सोचना  उचित  नहीं  कि  केवल  जनता  शिकवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 का  अपराध रखी  सरकार

 का
 अपराध  भी

 बहुत  बड़ा  हैं
 ।

 उसका  सबसे  बड़ा
 ग्रप राध

 यही  है  कि  उसने  योजना  यथार्थवादी  नहीं

 बनाई  ।  यही  सबसे  बड़ी  कठिनाई  है  ।  पहले  समस्या  का  सामना  करना  चाहिये  |  कौर  उसक  बाद  उसे

 सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  गाडगोल
 :

 में  यह  नहीं  समझता  था  कि  मेरे  मित्र  श्री  चटर्जी  ऐसा  प्रतिक्रियावादी भाषण

 देंगे ।  ऐसा  लगता  है  कि  वह  पूंजीवाद  के  समर्थक  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  बारे  में  मूझे  यह  कहना  है  कि  यह  विलम्ब  से  पुरःस्थापित  किया गया  है  ।  मैं  इस

 विधेयक  के  उद्देश्य  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 करारोपण  प्रस्तावों  को  मैं  किसी  जांच  की  दृष्टि  से  देखता  हूं  जब  श्राप  कहते  हैं  कि  देश  में

 हीन  भ्र ौर  वर्गहीन  समाज  होगा  तो  जो  कुछ  भी  उपाय  करेंगे  उनको  इसी  दृष्टिकोण  से  देखा  जायगा  कि

 क्या  उस  श्रादश  को  प्राप्त  करने  के  लिये  ही  इन  उपायों  का  सहारा  लिया  गया  है  अ्रथवा  नहीं  |  वह

 वाही  लम्बी  या  छोटी  हो  सकती  है  ।  मेरे  विचार  से  सारी  बात  जल्दी  खतम  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  इस  में

 विश्वास  नहीं  करता  कि  पूंजीवाद  को  धीरे-धीरे  समाप्त  किया  जाये  ।  राजनैतिक  लोकतन्त्र  की  स्थापना

 करने  के  बाद  ग़रीब  ale  दलित  जनता  को  यह  विश्वास  दिलाना  कठिन  है  कि  हम  अधिक  शीघ्रता  से

 उन्नति  नहीं  कर  सके  |  मैंने  सदा  ही  यह  कहा  है  कि  हिंसापूर्ण  क्रांति  के  स्थान  पर  दूसरा  माग  संविधान

 का  क्रांति पूर्ण  उपयोग  करना  है  |

 मेरा  प्रश्न  दृष्टिकोण  यह  है  कि  ये  विधेयक  बहुत  पहले  ही  प्रस्तुत  करने  चाहियें  थे
 ।

 कम  से  कम

 सरकार  का  दृष्टिकोण  दृढ़  होना  चाहिये  न  कि  वह  एक  याचक  के  दृष्टिकोण  के  तौर  पर  हो  ।

 कलकत्ते  में  वित्त  मंत्री  श्री  कृष्णमाचारी  ने  सरकार  को  एक  लोक  हितकारी  डाकू  कहा  था  किन्तु  मेरे  विचार

 से  विशेषण  निकाल  कर  वह  उपाधि  इस  देश  में  पूंजीपति  वर्ग  के  लिये  ही  उपयुक्त  है
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 सारी
 सम्पत्ति चोरी  का  माल  है  किन्तु  पूंजीपति  वर्ग  के  हाथ  में

 जो  भी
 सम्पत्ति  हैं  वह  निश्चित ही  चोरी

 के  माल  जैसा  हो  है  कौर  जितने  ही  शीघ्र  वह  वास्तविक  मालिक  को  लौटा  दिया  उतना  ही  अधिक

 अच्छा  होगा  ।

 मेरे  विचार  से  सरकार  को  याचक  बनने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  पूंजीपति  झूठी  सहानुभूति
 के  भी  पात्र नहीं  हैं  क्योंकि  पहले  उन्होंने  जिस  प्रकार  का  बर्ताव  किया हैं  उससे  उनके  साथ  वर्तमान  व्यवहार
 न्यायोचित  नहों  कहा  जा  सकता  ।  वे  कुछ  करों  का  बड़ा  हौवा  बना  रहे  हैं  समाजवादी  समाज  कौर

 रास्ता
 को
 बातें

 तो  वे  हमेंशा  करतें  हूँ  किन्तु  जब  निर्णय  की  बात  जाती  है  तो  वह  कहते  हैं  कि  इस  प्रकार

 ५  इस  उद्योग  के  लिये  इत्यादि  ।  गैर-सरकारी ४  उपक्रम  ने  देश  की
 इतनी

 बड़ी-बड़ी

 भ्रंग्रेजी  में  |

 MSOLSD.-- 3
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 वित्त  ३)  विधेयक

 गाडगिल  ]

 सेवा की  है  कि  यदि  उन्हें  स्वतन्त्र  छोड़  दिया  जाये  तो  वे  इस  देश  को  समृद्धिशाली  बना  देंगे
 ।  किन्तु  हमारा

 अनुभव  इन  दावों  के  विपरीत  रहा  है  ।  पहली  योजना के  पांच  साल  में  ग़रीब  वर्ग  धिक  ग़रीब  हो  गये  हैं

 झर  धनी  अधिक  धनी  बन  गये  हैं  विशेष  प्रकार  के  उद्योगों  a  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योगों  के
 लिये  खुला

 मैदान  देने
 से

 गौर  लाइसेंस  देनें  को  पद्धति  या  मिली-जुली  अर्थ-व्यवस्था  की  दशा  में  एक  प्रकार  का

 एकाधिकारी  पूंजीवाद  उत्पन्न  gar  है  ।  त्रैमासिक  पत्रिकों  ः्प्दी  टाटाਂ  ने  एक  झक  में  इस  बात  को

 सिद्ध  किया  हैं
 ।

 कुछ  उद्योगों  में  विद्वेष  बातें  हो  सकती  हैं  ।  किन्तु  सच  यह  हैं  कि  एक  कौर
 तो

 हम  वर्ग विहीन

 समाज  बनाने  कौर  सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कौर  दूसरी  कौर  इन  लोगों  को  खुला

 मैदान दे  रहें  हैं  क्योंकि  कोई  निर्बाध  कौर  स्तरयुक्त  बाज़ार  नहीं है
 ।  यदि  पूरी  तौर  से  निर्बाध  आर

 स्पर्धा युक्त  बाज़ार  हो  तब  तो  औद्योगिक  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  उपक्रम  की  एक  सीमित  हद  तक

 उपयोगिता  समझ  में
 करा  सकती  किन्तु  वैसा

 नहीं हैँ
 ।

 पिछले  नौ  वर्षों  में  जब  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिलता  सरकारी  मदद  मांगी  गई

 भर
 सरकार  ने  मदद  दी  |  जब  मजदूरों  में

 प्रशांति
 उनसे  कहा  गया  कि  श्राप  राष्ट्रीय  हित  में  अधिक

 मजूरी न  मांगें  ।  जब  मूल्य  उनके  अनिल  नहीं उन्होंने  प्रौढ़  कई  बातों
 की

 मांग
 की  ।  संक्षेप  घाटा

 सार्वजनिक  हो  गया  कौर  मुनाफे  निजी  हो  गये  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भी  यही  हालत  जारी  है  ।

 ee of  में  इस  सभा  ने  एक  मत  से  समाजवादी  समाज  सम्बन्धी  संकल्प  स्वीकार  किया

 था
 शर

 प्रत्येक  नीति  उस  मूल  सिद्धान्त  के  अ्रनुरूप होनी  चाहिये  भ्र न्य था  उसे  स्वीकार करना  पूर्णतः

 न्यायोचित  होगा  ।  वित्त  मंत्री  ने  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  से  कहा  था  कि  की  अ्रसमानता  थोड़ी  हद  तक  दूर  की

 जाये
 |

 उसका  होता है  कि  वह  मूल  उद्देश्य  उनके  लिये  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  रखता
 ।  इसके

 विपरीत उन्हें  यह  कहना  चाहिये  था  कि  ये  केवल  आर्थिक  प्रस्थापनाएं  नहीं  हैं  किन्तु  वे

 वादी  समाज  की  स्थापना  की  ददा  में  एक  निश्चित  कार्यवाही  है  ।

 पूंजी  अ्रधिमूल्यन  कर  के  गुणों  के  सम्बन्ध  में  हमें  बताया  गया  है  कि  REV E-WG  में  लियाकत  well

 खां  ने  यह  कर  लागू  किया
 था  ।

 उस  समय  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करते  हुए  मैंने  कहा
 था  कि

 उससे

 वादी  वर्ग
 मर  जायगा  |

 उस  समय  उन  विधेयकों  के  सिद्धान्तों  गौर  प्रस्थापनाश्रों  पर  विशुद्ध  गुण  के  दृष्टि

 से  विचार  नहीं  किया  गया
 था  परिणाम  यह  gat  कि  वह  केवल  एक  वर्ष  तक  ही  रहा ।

 १९४८-४९  से  उस
 समय

 तक  जब
 कि

 यह  कर  लागू  वैध  तथा  प्रकार से
 काफी  मुनाफा

 कमा  लिया  जायगा
 ।

 यदि  बिना  किसी  प्रयत्न  के  पूंजी  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  जाती
 तो  सौजन्य

 ग्रोवर  न्याय

 की  दृष्टि  से  उसे  सम्पूर्ण  लाभ  का  झ्र धि कारी  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  राज्य  भी  उसमें

 साझीदार है  क्योंकि  बिना  राज्य  या  समाज  के  कोई  एक  पाई  भी  नहीं  कमा  सकता  ।  धन  की  कल्पना

 ही  मुख्यतः  एक  सामाजिक  कल्पना है  ।  गैर-सरकारी  सम्पत्ति  की  भी  एक  सामाजिक  पृष्ठभूमि  होती

 हैं  ।  देश  की  विधि  तथा  समाज  की  मान्य  संस्थानों  द्वारा  स्वीकार  करने  पर  आपकी  सम्पत्ति  का  अस्तित्व

 प्रारम्भ  होता  हैं
 ।

 यह  बहुत
 ठीक

 है  कि  सरकार  उस  वृद्धिगत  मूल्य  में  से  उतना  भाग  ले  लें  जितने
 का  प्रस्ताव  यहां  रखा  गया  हैं  |

 यह  कहा  जाता  है  कि  इससे  पूंजी  के  निर्माण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा
 |  एक  बार  यह

 स्वीकार  कर

 लेने  पर  कि  समाज  कौर  भ्रार्थिक  संगठन  समाजवादी  ढंग  का  पूंजी  निर्माण  का  दायित्व  व्यक्तियों

 पर
 न

 रह
 कर

 वह  समाज  का  दायित्व  हो  जाता  पूंजीवादी  वर्ग  कहते  हैं  कि  हमें  af  कमाने  दीजिये
 और  तब

 हम  पूंजी  निर्माण  करेंगे  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  हम  उन्हें  १००  रुपये  मुनाफा  कमान  दत  हू

 ~  च ७  A:

 शर  वे  केवल  या  १०  रुपयें विनियोजित करते  हैं  कौर  ५  या  १०  रुपयें  कर  के  रूप  में  देते  हैं  ।  इसीलिये

 मैंने  कई  बार  यह  कहा  है  कि  सभी  मुख्य  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहियें
 ।

 अन्यथा

 वाद  कौर  समान  अवसरों  की  बातें  निरर्थक  हैं  ।  जब  तक  की  समानता  न  समान  श्रवसर  नहीं
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 हो  सकते  |  पहली  योजना  में  जो  कुछ  किया  गया  वही  दूसरी  योजना  में
 न  दोहराया जाये  ।  कम  से

 कम  धनी  अपनी  न  हों  ।  ग़रीब  बराबर  ग़रीब  ही  बने  हुए  भाप  शीघ्र  ही  उनसे  मांगेंगे  श्र  मैं

 उन्हें  बताने  जा  रहा  हूं  कि  जब  तक  कि  धन  की
 समानता  यथाशीघ्र  दूर  कर

 '
 का

 वचन  न प्राप्त हो

 तब  तक  उस  दल  को  जो  ८  समाज  व्यवस्था  को  नहीं  बदलना  मत  ना  न्यायोचित  न  होगा  |

 वे  बराबर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  प्रत्यक्ष  कर  कम  होते  जानें  चाहिये  ।  १६४८  के  बाद  गत  वर्ष  के

 प्राय-व्ययन तक  प्रत्यक्ष  कर  या  तो  हटा  दिये  जाते  रहे  या  कम  किये  जाते  रहे  ।  मैँ  समझता  था  कि

 एक  बार  मान  लेने  पर  वह  भ्रष्ट  उद्योगों  पर  भी  लागू  किया  जायगा  किन्तु  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  अभी

 अप्रैल में  थोड़ा-सा  प्रयत्न  किया  गया  है  प्रौढ़  श्री  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 ऐसे  पूंजीपति aft  पैदा  नहीं  हुए  हैं  जो  मुनाफा  न  देने  वाले  उद्योग  चलायें
 ।

 फिर  राष्ट्रीयकरण

 के  भ्रार्थिक  महत्व  के  अलावा  वह  एक  नैतिक  नीति  है  ।
 वे  जानते  हैं  कि  यह  राष्ट्र  का

 काम  है  श्र  वे
 उसमें

 सर्वोत्कृष्ट  शक्ति  लगायेंगे  ।

 ure  पूंजीपति  ae  कहते  हैं
 कि

 श्री  खं डू भाई  देसाई  श्री  नन्दा  मजदूरों  को  २०  या  २५  प्रतिशत

 अधिक  मजूरी  मांगने के  लिये  उत्तेजित कर  रहे  हैं  कौर  ऐसी  दशा  में  हम  किस  तरह  से  उद्योग  चला

 सकते  मुझे  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  कि  यदि  पूंजीपति  इन  उद्यागों  को  चलाने  से  इन्कार कर  दें  तो  श्री

 कृष्णमाचारी  उन  उद्योगों  को  तुरन्त  ले  लेने
 के

 लिये  तैयार  हो  जायेंगे
 ।

 फिर  पूंजीपति  उस  उद्योग
 को

 एक

 क्षण भी  नहीं  चलायेंगे  जिससे  उन्हें  वास्तव  में  कोई  लाभ  न  होता  हो  ।  इसके  पूंजीपतियों के

 हाथ  में  इतनी  ग्र ति रिक्त  आर्थिक  शक्ति  समाज  के  लिये  खतरनाक  होगी  क्योंकि  आर्थिक  शक्ति  वास्तव

 में  राजनैतिक शक्ति  हो  जाती  है  ।  जिसका  किसी  भी  प्रकार  से  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |

 निक्षेप  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  श्राप  कहते हैं  कि  उद्योगों  के  लिये  कार्य वहन  पूंजी  की  कमी  पड़ेगी  ।

 वे  पूंजी  विनियोजित  sage  करेंगे  किन्तु  सरकारी  ऋण  में  जबकि  श्राप  उन  उद्योगों  में  विनियोजित

 करेंगे  जिनसे  आपका  भ्र पना  मोर्चा  मजबूत  होगा  ।  मैं  अपने  मित्रों  को  सावधान कर  देना  चाहता  हूं  कि

 इस  निर्बाध  उद्यम  मोर्चे  को  सभी  पूंजीपतियों  को  आश्रय  प्राप्त  है  ।

 देश  में  विदेशी  पूंजी  के  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  ने  कल  कहा  था  कि  कोई  निश्चित  प्रतिशतता

 नहीं  है  श्र  प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गुणदोष  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जायगा  |  मैं  चाहता  हूं
 कि

 वे  पुरानी

 नीति  ही  जारी  रखें  कि  किसी  नयी  संस्था  में  या  विदेशियों  के  अधिकार  में  पुरानी  संस्थानों  के  विस्तार के

 सम्बन्ध  नियंत्रण  भारतीय  लोगों  के  हाथ  में  रहना  चाहिये  |  हम  समृद्ध  हो  जायेंगे  किन्तु  अपनी  स्वतन्त्रता

 खो  बैठेंगे  ।  यदि  हम  अपनी  भारतीय  कम्पनियों के  निक्षेप  का  नियंत्रण  चाहते  हैं  यह  चाहते  हैं  कि  निक्षेप

 इस  प्रकार  विनियोजित  न  किये  जायें  जिससे  योजना  खतरे  में  पड़
 तो  विदेशी  पूंजी  की  अधिक

 आवश्यकता  होगी  ।  यदि  किसी  संस्था  को  कार्यवहन  पूंजी  की  आवश्यकता  हो  तो  वित्त  मंत्री  यथोचित

 कार्यवाही करेंगे  |  उन्होंने  यह  भी  श्राइवासन  दिया  है
 कि

 जहां  तक  प्रशासनिक  असुविधाओं  की  बात

 वह  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  क्योंकि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रत्येक  कार्यवाही  वर्गहीन  समाज  ए

 कार्येकृप  में  परिणत  करने  में  सहायक  होगी  ।
 मैं  ऐसी  कोई  नीति  भ्र पना ना  नहीं  चाहता  जिससे  मूल  उद्देश्य

 समाप्त हो  जाये  ।

 पिछले
 छः

 साल  से  हम  देख  रहे  हैं
 कि

 प्रतिवर्ष  श्रश्नत्यक्ष  कर  लगाये  जा  रहे  हैं
 ।

 विलास  की  aga  पर
 कर

 लगाने  में  मुझे  sofa  नहीं  हैं  किन्तु  उसके  साथ-साथ  ग़रीबों  के  लिये  झ्रावश्यक  स्तरों  पर  भी  कर
 लगाया

 जा  रहा है
 ।

 मुझे  श्राइवासन  मिलना  चाहिये  कि  सबको  समान  त्याग  करना  होगा  केवल
 राहिबों पर  ही  बोझ  नहीं  डाला  जायगा

 ।
 बड़े-बड़े  पूंजीपतियों पर  भी  उचित  रूप  से  बोझ  पड़ना  चाहिये

 और  समान  त्याग  का  वातावरण  होना  चाहिये ।
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 वित्त  ३)  विधायक

 [  श्री  गाडगिल |
 a.

 मैं  इन  प्रस्थापना ्र ों  को  केवल  वित्तीय  प्रस्थापनाश्रों  के  तौर  पर  नहीं  समझता
 ।

 किन्तु  मै  उसके

 सैद्धान्तिक  पहलू  पर  जोर  देता  हूं  ।  किसी  ने  सरकार  की  झ्रालोचना  की  थी  कि  वह  आदर्शों  के  पीछे  बहुत

 पड़ी  हुई  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  ।  वह  हमेशा  ही  कुछ  करना  चाहती  उसका  सदा  ही  याचक

 सा  बर्ताव  रहा  है  जबकि  वह  दृढ़ता का  होना  चाहिये था  ।

 wd  जबकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  रहने  की  दी  जाती  उसे  अरपना  उचित  भ्र  वैध

 अधिकार  भी  मिलना  चाहिये  ।  उससे  हमारी  भ्रमित  है  कि  वह  समाज  विरोधी  कार्यवाही  में  भाग  न  ले
 ।

 जबकि  देश  में  अनाज  की  कमी  वह  ऊंचे  दाम  पर  बेचा  जा  रहा  है  या  चोरी  से  इस  देश  से  बाहर
 भेजा

 a
 जा  रहा  है  ।  योजना  की  सफलता  के  लिये  उन्हें  मूल्यों  का  स्तर  स्थिर  रखना  होगा

 ।
 हमें  इस  बात

 का

 निश्चय  हो  कि  हम  सभी  एक  हमारे  तरीके  साफ  हैं  शौर  हमारे  उद्देश्य  स्पष्ट  हैं  ।  यदि  योजना

 होती है  तो  लोकतन्त्र  असफल  हो  जाता  हैं  ।  किन्तु  वहू  लोकतन्त्र  किसी  wer  का  न  होगा  यदि  मेरा

 गत  जीवन  पहले  की  ग्रसेगा  अधिक  बरच्छा  न  हो  ।  मैं  तभी  इसे  मानूंगा  जब  कुछ  ठोस  अधिक

 अच्छा  श्रीवास  कौर  शिक्षा  सुविधाओं  के  रूप  में  लोकतन्त्र  सामने  हाय  मानव  कष्ट  की

 कुछ  सीमाएं  होती  हैं  ae  जनता  अधिक  कष्ट  सहन  नहीं  करेंगी  क्योंकि  वह  झ्र पनी  राजनैतिक  शाक्ति

 के  बारे  में  जागरूक  हो  गई  है  ।

 इस  प्रकार  के  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिये  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  राष्ट्रपति  की मंजूरी

 प्राप्त कर  कुछ  बढ़ाना  सम्भव  होता  तो  मैं  वह  करता  किन्तु वह  व्यवहार्य  नही ंहैं  ।  मैं  इस  विधेयक

 का  पुर्णतया करता  हूं  ।

 wane  मेहता  :  ग्र ति रिक्त  करों  की  प्रस्थापनाश्रों  पर  कुछ  कहने  के  मैं  उसके

 श्रमिक  विस्तृत  ढांचे  पर  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  प्रो की  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है

 कि  हम  अपनी  भ्रार्थिक  स्थिति पर  विचार करें  ।  हम  सभी  देश  के  meat  की  हालत से  संतुष्ट

 मालूम  होते  हैं  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  सम्मुख  जो  गम्भीर  स्थिति  उसका  महत्व  कम  करके

 वित्त  मंत्री
 ने

 न्याय  नहीं  किया  समय-समय  पर  कर  लगाये  जा  रहे  है  कौर  कहा  जाता कि  कौर
 अधिक

 कर लगाये  जायेंगे  ।  किन्तु  फिर  भी  साधन  कम  होते  जा  रहे  हैं  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  कठिन  होती  जा

 रही है
 तर  हमारा  विदेशी  विनिमय  का  भंडार  कम  होता  जा  रहा  है  |  योजना  को  कार्यान्वित  करना

 दिन-प्रतिदिन  कठिन  होता  जा  रहा  है  ae  हम  यह  देखते  हैं  कि  हम  पीछे  पड़ते  जा  रहे  हैं  ।

 तीन  साल  पहले  तो  राष्ट्रीय  ara  में  कुछ  हुई  थी  किन्तु  तब  से  प्रतिवर्ष उस  वृद्धि  की  दर

 घटती
 जा  रही  हमने  समझा था  कि  हमने  विकास के  मार्ग  ढूंढ  लिये  हैं  किन्तु  wast  घटनायें

 को  देखने
 पर  यह  दिखायी  पड़ता है  कि  वह  आकस्मिक वृद्धि  थी  ait  हम  aa  भी  अवरोध  की  हालत

 में

 ही  हैं  ।  धन  प्राप्त  होने  के  जरियों  में  काफी  मौसमी  परिवहन  हुए  हैं  किन्तु  उन  सभी  घट नाश् ों  पर  प्रकाश

 डालने
 के

 faa
 मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है

 ।
 परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  समय  पूर्व  अपने

 प्रतिवेदन
 में

 रिजर्व  बैंक  ने
 इस  समस्या  का  ठीक  निरूपण  किया था  ।  तब  से  स्थिति  बहुत  खराब  हो

 चुकी है  ।
 प्रतिवेदन  म

 कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  उत्पादन  थोड़ा  सा  बढ़ा है  परन्तु  विकास  सम्बन्धी  व्यय

 बढ़ा  देने  से  सरकारी  लेखों म  घाटा  ही  है  ।  इसका  यह  अर्थ  है  कि  बचत  नहीं  की  जा  सकती
 |  जब

 तक

 बचत  नहीं
 की  जायेगी

 तब  तक  ग्रन्थ-व्यवस्था  ठीक  नहीं  होगी  ।  हम  थोक  मूल्यों  की  बढ़ोत्तरी के  सम्बन्ध

 में  बताते  परन्तु  इसकी  जानकारी  नहीं  रखते कि  जनता  क्या  मूल्य  दें  रही  है
 ।

 कुछ  दिन  पुना

 नगर  का  श्री  डी०  गाडगिल  ने  सर्वेक्षण  किया  तथा  उन्होंने  बताया  कि  २५  प्रतिशत  व्यक्ति  निर्धन

 हूँ  तथा  ७५  प्रतिशत  लगभग  निर्धन  हैं
 ।

 इससे  यह  पता  लगता  है  कि  जनता  का  जीवन-स्तर कम  हो  रहा

 tat  ats  में  ।
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 वित्त  ३)  विधेयक

 है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  था  कि  हमें  देश  का  निर्माण  करने  के  खून  पसीना  एक  कर  देना  चाहिये
 ।

 उसी का  यह  परिणाम  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  १०  प्रतिशत  व्यक्ति  श्र  अधिक  निर्धन  हो  गये  हैं  क्योंकि

 दस  वर्ष  पुर्व  के  सर्वेक्षण में  ७६  प्रतिशत  व्यक्ति  लगभग  निर्धन  थे  ।

 जब  भी  कभी  करारोपण  विधेयकों  पर  चर्चा की  जाती हैं  मेरे  मित्र  श्री  चटर्जी  तथा  श्री  तुलसी  दास

 कठिनाइयों के  सम्बन्ध में  बताने  लगते  हैं  ।  मैं  भी  इन  कठिनाइयों  को  समझता  हूं  परन्तु  एक  मूलभूत  बात

 को  हम  कभी  नहीं  भूल  सकते  वह  है  बेकारी  |  कुछ  दिन  ga  नगरों  में  बेकारी का
 सर्वेक्षण

 किया  गया  था

 जोकि एक  सरकारी  संस्था ने  किया  था  |  उससे  यह  पता  चलता  हैं  कि  ५०  लाख  व्यक्ति बेकार  हैं  अथवा

 उनको  उपयुक्त  नौकरी नहीं  मिली  हुई  है  ।  इसका  मतलब यह  है  कि  २०  से  २५  प्रतिशत  श्रमिक
 बेकार

 हैं ग्रथवा  उपयुक्त  रोज़गार  में  नहीं  लगे  हुए  हैं  ।  उनको  हो  रहा  हैं  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि
 थोक

 के  मूल्यों  का  देशनांक  ४३३  पायलट  हो  गया हैं  तो  इसका  मतलब  यह  होगा  किं  गत  सात  मास  में  मूल्य  ५०

 qe
 बढ़  गया  हैं  प्रधा  प्रत्येक  मास  में  २  प्रतिशत  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  हमें  यह  सोचना  चाहिये कि  यह

 बढ़ते  हुए  मूल्य  ही  जनता  के  जीवन-स्तर की  गिरावट  का  कारण  हैं  ।  योजना  भी  धन  की  कमी  के
 कारण

 बीच  में  लटक  रही  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 वित्त  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  देश
 को

 बताएं  कि  यह
 कमी

 हम
 जनता

 के  सहयोग  से  ही  पुरी
 कर

 सकते  मेरे  मित्र  श्री  चटर्जी का  कहना हैं  कि  यदि  संचित
 धन  सरकार

 के
 पास

 जमा  जाये तो  इस  धन  का  क्या  होगा
 ।
 युद्ध-काल  में  सभी  fears  शौर  लाभ  जमा

 किये  जातें

 परन्तु  उस  समय  उन्होंने  कोई  भ्रापत्ति  नहीं  उठाई  थी  ।  wa  यह  आपत्ति  इसलिये  उठायी  जाती

 क्योंकि  वित्त  मंत्री  यह  नहीं  बता  सकते  हैं  कि  इस  समय  युद्ध-काल  के  समय  जैसा  ही  आपातकाल हैं
 ।

 विदेशी  विनिमय  तथा  आयात  में  बड़ा  अन्तर  है  ।  वर्तमान  वित्त  मंत्री  जब  वाणिज्य  कौर  उद्योग

 मंत्री  थे  तब  वे  कहा  करते  थे  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  कुछ  प्रतीक  नहीं  है  ae  इसका  कारण  उनकी

 निर्यात है  ।  में  यह  बात  पसन्द  नहीं  करता  तथा  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  मंत्री  महोदय  अपना  मत

 एक  मंत्रीपद से  दूसरे  मंत्रीपद  पर  पहुंचने पर  बदलते  रहें  ।  श्रम  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  लगभग  २५

 प्रतिशत  मजूरी  बढ़ाने  के  बारे  में  बताते  हैं  परन्तु  साथ  ही  साथ  उत्पादन  भी  बढ़ाना  चाहिये
 ।

 हम  इन

 तथ्यों  को  भुला  नहीं  सकते  ।  यदि  माननीय  मंत्री  इन  कठिनाइयों  को  दुर  करना  चाहते हैं  तो  उन्हें  सभी

 समस्याओं  को  हल  करना  चाहिये जिससे  वह  हमारे  की  बर्थ-व्यवस्था  को  बढ़ा  सकें  ।

 जैसा  कि  रिजर्व  बैंक  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  उनकी  व्यापार  नियंत्रित  ढंग  से  अधिक

 आयात
 की  orate  देने  की  है

 ।
 मेरा  विचार  हूँ  कि  हमारी  नीति  नियंत्रित  नहीं  है  अपितु  प्रगतिवादी  ही  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  विदेशी

 मुद्रा  का  सम्बन्ध  वह  LEXY  से
 समान  स्तर  पर  ही  रखी  जाती है  ।  कौर  १९४५२,  १९५३  में  इसमें

 वृद्धि  भो  हुई  है  ।  हमने  जानबूझ  कर  वर्ष  के  प्रारम्भ  से  ही  इसमें  से  राशि  निकलवाई  है  |  परन्तु  यह

 काल  में  आयात  तथा  निर्यात  की  नीति  का  एक  अंग  था  जब  हम  इन  संसाधनों  को  बढ़ा  रहे  थे  |

 श्री  watts  मेहता  :  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  यह  हमारी  जान  बूझ  कर  बनाई  गई

 नीति है  ।

 यह  नीति  ऐसे  समय  बरती  जा  रही  हैं  जब  स्टरलिंग  मुद्रा  स्वयं  खतरे  में  है  |  स्टर्लिंग  क्षेत्र  की  डालर

 और  सोनें  की  रक्षित  निधियां  कम  हो  रही  हैं  ।  स्वेज़  नहर  का  यातायात  बन्द  हो  गया  हैं  जहां  से  भारत  को

 ६५  प्रतिशत  माल  कराता  है  ये  सब  कठिनाइयां  हैं  तथा  देश  को  इन  सब  कठिनाइयों  से  अवगत  कराना

 हमारा  कर्तव्य  है  ।  मैं  राशा  करता  हूं  कि  विशेष  प्राय-व्यापक  पुरःस्थापित  करते  समय  faa  मंत्रों  इस

 सम्बन्ध  में
 चेतावनो  देंगे

 ।

 ;  मल  अंत्र  नमे



 co  वित्त  २)  विधेयक  wie  ११  ae Oo

 वित्त  ३)  विधेयक

 [  श्री  sate  मेहता  |

 मैं  वित्त  मंत्री  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  वह  डालर
 क्षेत्र

 के
 अथवा  राष्ट्रमंडल  के  वित्त

 मंत्रियों  से  मिलें  तथा  वाशिंगटन  जायें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  वह  वहां  जायेंगे  तो  अधिक  सहायता

 मिल  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  प्र  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  मैं  जानता  हू ंकि  उनको

 इसकी  पर्याप्त  जानकारी  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  चटर्जी  कौर  wer  रूढ़िवादी  अर्थशास्त्री  घाटे  की  भ्रम-व्यवस्था

 को  कम  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  यदि  इस  बर्थ-व्यवस्था  तथा  योजना  को  कम  किया  गया  तो  बेकारी

 ale  अरन्य  समस्यायें  बढ़  जायेंगी  |  इसलिये  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  वित्त  मंत्री  को  जोरदार

 क़दम  उठाने  चाहियें  झ्ौर इस इस  सम्बन्ध में  उन्हें  भारत के  बाहर  जाने  को  भी  तैयार  रहना  चाहियें  |

 अब  मैं  राय-व्यस्क  प्रस्तावों के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  दुर्भाग्यवश मुझे  यह
 फिर  कहना

 पड़  रहा  है  कि  इस  बार
 भी  राय-व्यस्क का  भेद  खुल  गया  ।  पूंजीगत लाभ  कर  लगाया गया  परन्तु  कुछ

 व्यापारियों  को  इसका  पता  चल  गया  कौर  उन्होंने  इसको  छिपा  लिया  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  इसकी  जांच  करानें  को  तैयार हैं
 अथवा  यह  सरकार  की

 सामान्य  नीति

 होने जा  रही  है  ।

 श्री  fo  ao  कृष्णमाचारी  :  मैं  ५ अपन  मित्र  को  केवल  इतना  बता  सकता  हूं  कि  यह  भेद  तभी

 खुल  सकता  था  जब मैं  सोते  समय  बड़बड़ाता रहा  होऊं  ।  क्योंकि  यह  कुछ  व्यक्तियों को  ही  मालूम  था

 तथा  यदि  कोई  व्यक्ति  हो  सकता  है  तो  वह  मैं  ही  हूंगा  जिसने  सोते  समय  यह  भेद  बता  दिया  हो  ।  मैं  समझता

 हूं  कि
 मेरे  सोते  समय  कोई  मेरे  घर  नहीं  |

 थी  wae  मेहता  :  मैं  तथा  कलकत्ते  के  मेरे  मित्र  यह  ही  जानना  चाहते  हैं  कि  मंत्री  महोदय

 इसको  जांच  कराना  चाहते  हैं  या  नहीं  ।

 बैंकिग  संशोधन  विधेयक  से  तथा  वित्त  मंत्री  द्वारा  लाग  किये  गये  कुछ  ऋण  निर्धनों  से  भी  मुझे

 प्रसन्नता  हुई हैं
 ।  वित्त  मंत्री  ने  बैंकरों  से  बातचीत  की  तथा  उन्होंने  उनको  कोई  सुझाव  नहीं  दिये  ।

 मेरी  बम्बई  मैं  बैंकरों  से  बातचीत  हुई  तथा  मुझे  पता  चला  कि  लगभग  १००  करोड़  रुपया

 कारी  व्यक्तियों  के  हाथों  में  घूम  रहा  हैं  जो  नक़द  दामों  पर  व्यापार  कर  रहे  हैं  ।  बिक्री-कर .

 कुछ  वसूल  नहीं  हो  पाता है  |  यदि  माननीय  मंत्री  चाहें तो  मैं  उनको  बैंकरों  के  नाम  बता  सकता  हुं
 ।

 हम  नये-नये  कर  लगा  रहे  हैं  परन्तु  कर  श्रपवंचकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  जाता  |  वित्त  मंत्री  ने

 बताया  था  कि  यदि  सभी  कर-दाता  कर  दे  दें  तो  योजना  २४५  प्रतिशत  बढ़ाई  जा  सकती  है  जिसका  अर्थ

 हैं  कि
 लगभग  २००  करोड़  रुपये की  हानि  हो  रही हैं  ।  यदि  उनका  भी  यही  विचार  है  तो  उन्हें नये

 कर  नहीं  लगाने  चाहियें  ।  पूंजीगत  लाभ  आदि  ऐसे  व्यक्तियों  पर  लगाने  चाहियें  जो  इन  करों  को

 दे  सकें  ।  जब  हम  केन्द्रीय  बिक्री  तथा  किसानों  पर  लगान  बढ़ा  सकते  हैं  तभी  हमें  इन  करों  को  उगाहने

 के  सम्बन्ध  में  भी
 गम्भीर  रिया  विचार  करना  चाहिये  ।

 फिर  मुझे  पता  नहीं  कि  बचत  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है  इस  प्रकार  की

 कालोनी  स्थिति  में  इंगलैंड  में  राष्ट्रीय  बचत  समिति  स्थापित  की  गई  थी  जिसका  कार्य  व्यय  कम  करना  था  ।

 पहले  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  कि  मंत्रिमंडल  इस  प्रकार  की  समिति  बनाने  जा  रहा  है  |

 शी  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  ara  व्ययक

 के  सभी  प्राक्कलनों पर  मैं  स्वयं  विचार  करता  हूं  ।

 श्री  नोक  मेहता  :  जब  संसद्  करारोपण  की  स्वीकृति  देती  तब  यह  उत्तरदायित्व  श्रकेंले

 वित्त  मंत्री का  ही  किस  प्रकार  हो
 सकता  है

 ।
 यह  इस

 सभा
 का  विशेषाधिकार

 ता
 भ्रंग्रेजी

 ह  |  |



 ११  2eXe  वित्त  २)  विधेयक  सनौर  Ged

 वित्त  ३)  विधेयक

 मुझे
 प्रसन्नता  हैं  कि  पूंजीगत  लाभ

 पर  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ।

 इसमें
 भी

 बहुत
 सी

 छूट
 दी

 गई  हैं  ।  प्रोफेसर  कालडोर  ने  छंट  देने  के  सम्बन्ध  में  अ्रपने  प्रतिवेदन  में  लिखा  fH  यदि  हस्तांतरण

 ग्राही

 को
 छूट  दी

 जाये
 तो

 इससे
 दो

 तिहाई  कर  नहीं  उगाहा  जाता
 |

 इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि

 मंत्री  को  इस  प्रकार  की
 छुट  नहीं  देनी  चाहियें  |  जहां  तक  इस  कर  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार

 से
 किसी

 ने
 भी  इसका  विरोध  नहीं  किया  है

 लाभांशों पर कर के सम्बन्ध में पर  कर  के  सम्बन्ध  में  में  दो  बातें  कहना  चाहता हूं  ।  एक  तो  हैकि  वित्त  मंत्री  को

 कर  का  एकीकरण करना  चाहिये  ।  हम  यही  जानना  चाहते  हैं  कि  उनका  विचार  करों  का  एकीकरण  किस

 प्रकार
 करने  का  है  ।  मैं  उन  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  बचत  तथा  विनियोग  का

 करण  कर  रहे  हैं  |

 रिजर्व  जमा  करने  के  सम्बन्ध  में  में  यह  बता  देना  चाहता  हं  कि  झ्रापातकाल  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 गई  थी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इनके  जमा  कराने  जो  कुछ  हो  रहा  हैं  उसको  कसे  रोका

 ae  |  वित्त  मंत्री ने  बताया कि  उन्होंने  २०  उद्योगों  की  सूची  बनाई  हैं  जिसमें  यह  रिज  लगाये  जा

 में  इस  सम्बन्ध  में  प्रतीक  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  प्रकार  की  बातें  बहुत  दिनों  से  चल

 रहो  हं  तथा  हमारी  अ्रथे-व्यवस्था  के  लिये  लाभदायक  नहीं  हैं  ।  में  अपने  उन  मित्रों  से  इस  सम्बन्ध  में  सहमत

 हूं  कवित्त  मंत्री  को  इन  परिवर्तनों  का  बैंक  संसाधनों  पर  भी  सावधानी  से  देखना  चाहिये  |

 ग्रस्त  में  मैं  दो  बातें  कहना  चाहता हूं  ।  एक  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  है  ।  मेरे  विचार  में  भूतपूर्व  वित्त

 मंत्री  पहले
 नोट

 छाप  कर  वित्त
 की

 व्यवस्था  करके  बाद  में  कर  लगाना  चाहते  थे  ।  परन्तु  wa  वह  नीति

 कठिन  मालूम  इसलिये  यह  परिवर्तन  किया  गया  ।  परन्तु  मेरे  विचार  से  नोट  छाप  कर  वित्त  की

 व्यवस्था  को  एकदम  प्रति  नहीं  कर  देना  चाहिये  |  हमें  बचत  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  तभी  संसाधन

 बढ़ायें  जा  सकते  हैं  ।  इसक  साथ-साथ  खाद्यान्नों  तथा  कपड़े  के  उत्पादन  पर  भी  fay  ध्यान  रखना

 ग्रा वस् यक ह  ।  शभ्रचानक  ही  हमारे  प्रधान  मंत्री  कृषि  सहकारी  समितियों  में  रुचि  लेने  लगे  हैं

 तथा  जब  कभी  वह  किसी  चीज  में  रुचि  लेने  लगते  हैं  तब  लगभग  सभी  उसमें  रुचि  लेने  लगते  हैं  ।  पोलैंड

 श्री  गो मल्का  को  इसका  वरा  अ्रनभव  हम्ना  है  |  इसलिये  हमें  जल्दबाजी  में  ये  काम  नहीं  करने  चाहियें

 क्योंकि  इस  से  हानि  हो  सकता  है  ।  सहकारी  ढंग  से  विक्रय  का  प्रबन्ध  aria  प्रावश्यक  ward  हं  परन्तु

 इन  कठिन  परिस्थितियों  में  हमें  ऐसी  दशा  उत्पन्न  करनी  जिससे  छोटे-छोटे  किसानों  को  सहायता

 मिले  ।  यह  आपातकाल  हैं  तथा  श्रापातकालोन  कार्य  करने  चाहियें  ।

 श्रम  के  सम्बन्ध म  म  दा  बात  कहना  चाहता  हू  |  उनम  स  एक  यह  ह  कि  मजूरी  बढ़ाने के  साथ

 अधिक  उत्पादन  होना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  कार्मिक  संघों  से  बातचीत

 करें  तथा  उनका  सहयोग  प्राप्त  करें  ।  उद्योगपतियों  से  भी  अपने  प्रबन्ध  को  परिवर्तित  करने  के  लिये  कहना

 हिये  ।  अन्यथा  श्रम  से  ata  करना  व्यर्थ  हैं  ।  मेरा  विश्वास  हैं  कि  जनता  तथा  सभी  राजनीतिक

 दलों  का  सहयोग  प्राप्त  करके  खाद्यान्नों
 तथा  कपड़े

 का  उत्पादन  बढ़ाया
 जा

 सकता  है  ।
 यह  सहयोग

 तभी  हो  सकता  है  जब  जनता  को  इस  संकट  को  स्थिति  की  जानकारी  हो  जाये  तथा  एक  साथ  मिलकर

 काम  करने  की  इच्छा  उसमें  जागृत  हो  जाये  |

 श्री  मरार का  :
 sty  तुलसी  दास  ने  इस  विधेयक  को  प्रवर-समिति को  सौंपने

 का
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 की
 पूर्वसूचना  दो  है  मैं

 इस
 प्रस्ताव

 का  समर्थक
 नहीं  हूं  परन्तु  मै

 "
 वित्त  मंत्री  के

 इन  विचारों से  भी
 सहमत  नहीं  ह  कि  इसमें

 दीनता  करनी  चाहिये  क्योंकि  इस  सत्र  की  समाप्ति  तक ae ee

 अंग्रेजी  में  ।



 EVE  वित्त  २)  विधेयक  कौर  ११  १९५६

 वित्त  ३)  विधेयक

 |  श्री  मुरारका  |

 इसको  दोनों  सभासदों  द्वारा  पारित  कराना  है  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  वार्षिक  राय-व्यस्क  तथा  वित्त  विधेयक

 पर  चर्चा  के  लिये  लगभग  दो  मास  का  समय  दिया  जाता  है  कौर  तब  वह  पारित  होता  है  |

 १९५२-५३  में  नये  कर  नहीं  लगाये  गये  थे  ।  PEYR-UV  में  VY  करोड़  १  ९४५४-५५  में

 SUSY  करोड़  रुपये
 तथा  PEYY-NEA में  %&-yo  करोड़  रुपये

 नयें  करों  द्वारा  उगाहे  PERE-“Y

 में  तीसरी  बार  हम  नयें  कर  लगा  रहे  हैं  ।  फरवरी  में  लगभग  Rae  करोड़  रुपये  के  नये  कर  लगाये  गये

 थे  ।  इसके  पश्चात्  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाया  गया  कौर  तीसरी  बार  हम  १६  करोड़  रुपये  के  नये  कर  लगा

 रहे  में  इनका  आपातकाल  के  कारण  विरोधी  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  इसका  विरोधी  हूं  कि  इन  कर  प्रस्तावों

 को  इतनी  शीघ्रता  से  पारित  किया  जाये  ।

 पिछली  बार  जब  वित्त  मंत्री  ने  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  थे  तब  उन्होंने  कुछ  तथ्य

 तथा  अ्रांकड़े बताये  थे
 ।

 उन्होंने  बताया
 था  कि

 कपड़े  के  उचित  मूल्य  तथा
 जो

 मूल्य  लिया  जाता  है  उसमें

 पर्याप्त  अन्तर  हैं  वह  उत्पादन  शुल्क  बढ़ा  कर  जो  मूल्य  लिया  जा  रहा  है  उसको  उचित  मूल्य  बना  रहे

 परन्तु मुझे  लोगों  ने  बताया है  कि  वित्त  मंत्रो  द्वारा  बतायें  गये  आंकड़े  ठीक  नहीं  २२  १९५६

 के  ने  लिखा  है  कि  उन्होंने  वित्त  मंत्री  द्वारा  बताये  गये  आंकड़ों  की  जांच  की  कौर  यह  पाया  कि  वित्त

 मंत्री  द्वारा  बताये  गये  मूल्यों  में  उत्पादन  शुल्क  शामिल  नहीं  है  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  उन्हें  tray

 सरकारी  कर्मचारी  नें  गलत  जानकारी  दी  है  ।  मैं  कर  बढ़ाने  का  विरोधी  नहीं  हूं  परन्तु  में  यह  चाहता  हूं

 कि  जब  इस  प्रकार  के  महत्त्वपूर्ण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जायें  तब  उनके  सम्बन्ध  में  पूर्ण  जानकारी  हमें

 बतायी  जाय  ।

 वर्तमान  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  भो  मुझे  यहाँ  कहना  है  कि  हमें  यह  नहों  बताया  गया  कि  पूंजोगत

 लाभ  कर  के  कारण  कुल  कितना  लाभ  हमें  मि  जैसा  |  उन्होंने  यह  भी  नहों  बताया  कि  लाभांश  कर  के  बढ़ाने

 से
 कितना  धन  एकत्रित  होगा  |  अनिवार्य  निक्षेपों  से  उन्हें  कितना  धन  मिलने  को  oat  है  ।  इन  सब  बातों

 की  हमें  जानकारी  होनी  चाहिये  अन्यथा  हम  चर्चा  किस  पर  करेंगे  ।  यह  प्रस्ताव  सत्र  के  प्रारम्भ  में

 १४  नवम्बर  को  प्रस्तुत  करने  चाहियें  थे  जिससे  इत  पर  पूर्णतया  चर्चा  करने  का  समय  मिलता  ।

 मैं  दूसरी  बात  सोमा  विशेष  तक  कर  लगाने  के  अधिकार  प्राप्त  करनेਂ  के  सम्बन्ध  में  कहना

 चाहता  हूं  ।  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाते  समय  भी  उन्होंने  यही  कहा  था  कि  वह  चार  तथा  दो

 आना  उत्पादन  लगाते  का  अन्धकार  चाहत ेहैं  जबकि  प्रभो  वह  चार  फोन  रात  तथा  दो  ही  बढ़ा

 रहे  इसका  यह  अर्थ  है  कि  वह  चाहते  हैं  कि  सारा  व्यापार  उनके  कब्ज़े  में  रहें
 ।

 क्या  यह  उचित  है
 ?

 करारोपण  के  प्रस्ताव  विशिष्ट  तथा  उचित  होने  चाहियें  ।  तो  यह  सभा  उन  विचार  कर

 सकती  है  ।  प्रो०  कालडोर  ने  भी  करारोपण  के  मामले  में  कार्यपालिका  को  श्रमिक  अधिकार  देनें  की

 आलोचना  की  है  ।

 वें  इस  समय  पुर्णतया  कर  नहीं  बढ़ाना  चाहते  हैं  अपितु  कर  बढ़ाने  के  अधिकार  लेना  चाहते  हैं  ।

 रेयन  के  सुत  को  लें  लीजिये  ।  उस  इस  समय  मंत्री  का  विचार  दी  आना  प्रति  पौंड  उत्पादन  शुल्क  लगाने

 का  है  परन्तु  अ्रधिकार  वह  डेढ़  रुपया  तक  उत्पादन  शुल्क  लगाने का  लेना  चाहतें  हैं  ।  क्या  सभा  उनको  यह

 अधिकार  देना  चाहती  है  ?  उन्हें  कर  बढ़ाते  समय  हर  बार  इस  सभा
 से  उन

 करों  को  बढ़ाने  की  भ्र नुम ति

 लेनी  चाहिये  ।  मुद्रांक  शुल्क  भी  वह  इस  समय  ५  १०  रुपये  बढ़ाना  चाहते  हैं  परन्तु  भ्र धि कार  वह

 ५०  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  के  लेना  चाहते  हैं  ।  अनिवार्य  निक्षेपों  का  भी  यही  हाल  है  ।  वह  व्यान  लाभों

 का  od  प्रतिशत  तथा  भूतकाल  के  एकत्रित  संचित  निधियों  का  २५  प्रतिशत  लेने  का  अधिकार  इस

 विधेयक  के  द्वारा  लेना  चाहते  हैं  ।  जबकि  इस  समय  वर्तमान  लाभों  का  ५०  प्रतिशत  ही  लेने  का  उनका

 विचार  है  ।  वह  यह  अधिकार  क्यों  लेना  चाहते  हैं  ?  जब  उन्हें  कर  बढ़ाने  की  श्रावश्यकता  तब

 वह  इस  सभा  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकतें हैं  ।



 EVE ११  १९४५६  वित्त  २)  विधेयक  शौर
 वित्त  ३)  विधेयक

 मेरे  से  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  fee  भ्रंग्रेजी  सरकार  के  समय  श्री  तुलसी  श्री  सोमानी  तथा  श्री  चटर्जी

 ने  इन  नियन्त्रणों  के  समय  आपत्ति  क्यों  नहीं  उठायी  थी  ।  मुझे  श्राइचयें  है  कि  उन्होंने  ऐसी  बात
 कही

 क्योंकि

 वह  बहुत  चतुर  व्यक्ति  मेरे  विचार  से  वह  यह  नहीं  बता  सकते  कि  उस  सरकार ने  ऐसा  कोई  विधान

 पारित  किया  था  ।  उस  सरकार  ने  बिल्कुल  वैसा  ही  area  उस  समय  दिया  जैसा  इस  समय  पूंजी  निगम

 निर्धन  areal  में  है  ।

 उसी  प्रकार  afar  लाभ  कर  था  ।  परन्तु  आजकल  हर  एक  समवाय  के  रिजर्व  कहीं  न  कहीं

 विनियोजित  हैं  तथा  बेकार  नहीं  पड़े  हैं  ।  ऐसी  मेरी  राय  ही  नहीं  है  अपितु  कर  जांच  झ्रायोग  ने  भी  अपने

 प्रतिवेदन  के  ग्रन्थ  १  के  पष्ठ  १०८  पर  ऐसा  ही  लिखा  है  ।  उन्होंने  लिखा  है  कि  ४०७  सेवायों  के  सम्बन्ध

 में  tad  बैंक  ने  सर्वेक्षण  किया  था  तथा  उन्हें  जानकारी  हुई  थी  कि  PEVE-K2  में  इन  समवायों  ने  अपन

 रिजर्वों  को  पुनः  विनियोजित  कर  दिया  था
 ।

 प्रो
 ०  काल डोर  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  इन  रिजर्वों  के  सम्बन्ध

 में  ऐसा  ही  कहा  है  ।

 में  इससे  यह  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  समवायों  के  सरकार  में  जमा  कराना  चाहते

 हैँ  उनके  पास  रिज  हैं  ही  नहीं  ।  वित्त  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  बाज़ार  में  शिथिलता  है  तथा  इसी  कारण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  में  जितना  धन  लगना  नहीं  लग  रहा  है  ।  इस  स्थिति  में  समवायों  के  पास

 सरकार  को  देने  के  लिये  धन  कहां  से  aaa  ।  इसके  अतिरिक्त  क्या  इससे  शिथिलता  कौर  नहीं  बढ़  जायेगी  |

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  के  विचार  जानना  चाहता  हूं  ।  उन्हें  इस  पर  गंभीरता  से  विचार  करना

 चाहिये  जिससे  उद्योगों  पर  इसका  बुरा  असर
 न  पड़े  ।  कुछ  उदारता  से  भी  काम  लेना  चाहिये  |  यदि  किसी

 संस्था  ने  अपने  समस्त  रिजर्व  धन  को  व्यापार  में  लगा  रखा  है  तो  उस  पर  यह  अनिवार्य  उपबन्ध  लागू  नहीं

 होना  चाहिये  |

 स
 इसके  पश्चात्  मैँ  विदेशी  विनिमय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि

 विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  बड़ी  नाजुक  है  ।  हमारी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  विदेशी  व्यापार  में  ११००

 करोड़  रुपये
 की

 कमी  का  भ्रनुमान  लगाया  गया  था
 |

 जिसका  थि  है  २००  करोड़  रुपये  प्रति  aa  कमी  हुई
 ।

 यह  कमी  क्यों  हुई  ।  यह  केवल  इसलिये  हुई  क्योंकि  विदेशी  सहायता  हमें  पुश्त  नहीं  मिली  ।  इसीलिये

 स्थिति  गंभीर  हो  गई  है  ।  अब  इस  गंभीर  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिये  वित्त  मंत्री  क्या  कार्यवाही  कर  रहे

 हैं
 ।

 कुछ  sega  पर  आयात  शुल्क  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  वित्त  मंत्री ने  रखे  इनसे  कुछ
 राजस्व  तो  अवश्य

 बड़ेगा  परन्तु  विदेशो  विनिमय  बढ़ाने  का  यह  ठोस  उपाय  नहीं  है  ।

 श्रान्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  मैं  लाभांश  कर  बढ़ाने  का  स्वागत  करता  हूं  ।  परन्तु  जब  तक

 लाभांश  भ्र्शों  पर  कर  नहीं  बढ़ाया  जायेगा  तब  तक  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  समवाय  लाभांश

 अंशों  को  बढ़ाते  जायेंगे  ।  इससे  एक  तो  वह  २५  प्रतिशत  रिजर्व  बैंक  में  जमा  नहीं  दूसरे  aaa

 कर  भी  नहीं  देंगे  क्योंकि  लाभांश  कर  अधिक  पूंजी  पर  लिया  जाता  है  ।  इसलिये  यदि  वित्त  मंत्री  लाभांश

 पूंजो  रिज़र्व  लेने  को  होती  को  सफल  बनाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  लाभांश  अंशों  की  अनुमति  नहीं  देनी

 चाहिये  |

 श्री  ति०  सु०  शठ  चेट्टियार  :  यह  झ्रावश्यक  है  कि  योजना  को  क्रियान्वित  किया

 कौर  इसके  लिये  संसाधन  कौर  प्राय  इकट्ठी  की  जाये  ।  किन्तु  क्या  कर  बढ़ाने  से  यह  देखना

 हमारा  कर्तव्य  नहीं  है  कि  प्रत्येक  रुपया  उचित  रूप  से  खर्च  किया  जाये  |  राय-व्यस्क  भाषण  में  वित्त  मंत्री

 कहा  था  कि  मंत्रालयों  में  ग्रपव्यय  को  रोका  जायेगा  कौर  मितव्ययता  से  काम  लिया  जायेगा  |  मैं  समझता

 हूं  कि  अपव्यय  wa  भी  जारी  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  परियोजनाओं  में  बहुत  श्रपव्यय  हो  रहा वि  «णा
 दिल्ली

 में

 मूल  wast  में  |
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 वित्त  ३)  विधेयक

 [  श्री  ति०  सु०  अ०  चेट्टियार |

 करोड़ों  रुपये  के  वच  से  बड़ी-बड़ी  इमारतें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  विज्ञान भवन  पर
 ८०  से  १३०  लाख  रुपये

 तक  खच  एंड  |  जब  हम  योजना  के  लिये  पाई-पाई  तक  बचाना  चाहते  तो  क्या  नई  इमारतों  पर  इतना

 aa
 करना  उचित  है

 ?
 पूंजी-व्यय

 के
 सम्बन्ध  आवश्यकता  से  बहुत  अधिक  खर्चे  किया  जा  रहा  है

 |

 १९३५  में  सचिवालय के  कर्मचारियों  की  संख्या  VY,000  थी  |  प्र्  यह  ६४,०००  बताई  जाती

 है  यह  जानना  चाहता  हं  कि  इन  के  काम  को  से  मापा  जाता  है  करो  क्या  इतने  कमेंचार  श्रावंद्यक

 हैं  ?

 में  करारोपण
 के  पक्ष  में  हूं  ।  अमीर  लोगों  और  ऊंचे  लाभांशों पर  कर  लगाने  ही  चाहियें  |

 किन्तु
 ऐसा  करने  से  पहले  यह  देखना  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  प्रत्येक  रुपये  का  उचित  उपयोग  किया  जाये  ।

 ऐसा  नहीं  हो  रहा  ।

 वित्त  मंत्री  ने  बताया  है  कि  wa  घाटे  की  भ्रमण-व्यवस्था  बन्द  करनी  होगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहुंगा
 कि

 कि  ऐसी  व्यवस्था  के  लिये  उन्होंने  कितने  नोट  जारी  किये  हैं  ale  कितने  वापस  लेना  चाहते हैं
 ।  अब  वे

 केवल  १६  करोड़  रुपया  इकट्ठा  करना  चाहते  हैं  ।  यह  नहीं  बताया  गया  कि  वर्ष  राशि
 जो  ४००

 से
 ५००

 करोड़  तक  वे  कैसी  इकट्ठी  करेंगे  |

 करारोपण  प्रस्तावों  के  बारे  वित्त  मंत्री  ने  यह  स्पष्टीकरण  दिया है  कि  अनिवार्य  निक्षेपों  का

 मामला  ए  क  नया  मामला  जो  प्राय-कर  विधि  के  क्षेत्र  में  लाया  जा  रहा  सदन  को  इस  मामलें  की

 पुरी  जांच  करनी  चाहिये  ।  ऐसी  जांच  सामान्यतया  प्रवर  समिति  द्वारा  की  जाती  है  ate  इस  मामले
 को

 भी  एक  प्रवर  समिति  के  age  किया  जाना  चाहिये  था  ।  प्रवर  समिति  बहुत  एक-दो  दिन  में  ही

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  सकती  हैं  |  छत  अध्यक्ष  महोदय  के  इस  निर्णय  का  कि  यद्यपि  करारोपण  सम्बन्धी

 विधेयकों  को  प्रवर  समिति  को  नहीं  सौंपा  तथापि  प्राय-कर  अधिनियम  के  महत्वपूर्ण  संशोधनों  को

 प्रवर  समिति  को  सौंपना  अनुसरण  करना  क्योंकि  वित्त  मंत्री  वर्ष  में  किसी  समय  भी

 ऐसे  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते हैं  |

 मेरे  विचार  में  यह  प्रथा  ठीक  नहीं  है  कि  सरकार  को  अधिकतम  सीमा  तक  कर  लगाने  को

 शक्ति  दी  जाये  ।  कर  बढ़ाने
 के

 लिये  संसद्  की  मंजूरी  लेनी  पड़ती है
 ।  किन्तु  यदि  सरकार  को  अधिकत

 सीमा  तक  कर  लगाने  की  शक्ति  दे  दी  तो  संसद  की  मंजरी  निर्थक  हो  जाती  क्योंकि  वास्तव  मं

 प्रावश्यकता  उससे  बहुत  कम  कर  लगाने
 की

 होती  है
 ।

 मैं  ara  करता  हूं
 कि

 वित्त  मंत्री
 इस

 मामले  पर

 विचार  करेंगे  प्रौढ़  केवल  उतने  करारोपण  की  शक्ति  जितने  के  लिये  राज  श्रावस्यकता है  ।  जब  अधिक

 घन  की  झ्रावश्यकता  तो  वह  फिर  संसद  से  मांग  कर  सकते  हैं  |

 मैँ  एक  मामले
 का

 उल्लेख  करना  चाहता  हुं  ।  वह  यह  है  कि  मैं  इस  बात
 को

 नहीं  मानता  कि
 करण

 सब  बुराइयों  का  इलाज है  ।  राष्ट्रीयकरण के  कारण  कभी-कभी  कार्यक्षमता  कम  हो  जाती है  प्रौर

 काम  भी  उतना  बरच्छा  नहीं  होता  |  इसके  अधिक  खतरनाक  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीयकरण  क

 लिये  नौकरशाही  अनिवार्य  है भ्र ौर  जनता  को  इन  नौकरशाही  अधिकारियों  की  दया  पर  निर्भर  रहना  पड़ता

 है  ।
 भ्रष्टाचार

 भी  बढ़ने  लगता है  ।  मेरे  विचार  में  केवल  उन  अत्यावश्यक  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण
 करना  जिसका  सरकार  प्रबन्ध  कर  सके  ।  राज  हमारे  पदाधिकारियों  में  एसे  लोग  नहीं  हैं  जो

 उद्योग  या  कारबार  चला  सकें  ।  सरकार  को  कारबारी  अनुभव  वाले  पदाधिकारियों  का  एक  पुंज

 तब  हम  बड़े-बड़े  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  कर  सकेंगे  ।

 करों  के  सम्बन्ध  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  लाभांशों  पर  अधिक  कर  लगाना  भ्रनुचित  नहीं
 क्योंकि

 ३०  प्रतिशत  लाभांश  बहुत  अधिक  है  ।  अनिवार्य  निक्षेपों  के  बारे  में  यह  डर  है  कि  नौकरशाही  नियन्त्रण

 उद्योग  में  प्रयोग  करने  के  लिये  इन  निक्षेपों  को  निकालने  के  लिये
 जब  प्रनीती  लेनी  तो
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 उद्योगों  को  हानि  होगी  |  कहा  गया  है  कि  ७४  प्रतिशत  धन  जमा  कराने  का  शभ्रादेश  भी  दिया  जा  सकता

 है  ।  बड़े-बड़े  उद्योगपति  तो  बचने  का  प्रबन्ध  कर  हानि  छोटे-छोटों  उद्योगों  को  होगी  ।  विधेयक

 क  अन्तर्गत
 निक्षेपों  के  बारे  में  विस्तृत  नियम  बनाये  जायेंगे  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा

 कि
 क्या  यह  मामला

 कंवल  पदाधिकारियों  के  हाथ  में  छोड़  दिया  जायेगा  या  व्यापारियों  या  उद्योगपतियों  की  कोई  समिति  भी

 इस  से  सम्बद्ध  की  जायेगी  ।  मेरे  विचार  में  ऐसी  एक  समिति  अवश्य  सम्बद्ध  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  बर्मन  बंगाल-रक्षित-ग्रनुसुचित  जातियां  इस  विधेयक  में
 केवल  दो-तीन  महत्वपूर्ण

 चीजें  एक  यह  है  कि  कम्पनियों  को  कुछ  राशि  सरकार  के  पास  जमा  करवानी  पड़ेगी  ।  रुपया
 किसी

 निजी  बैंक  में  या  भ्र पने  बैंक  में  रखने  के  बजाय  उनसे  यह  कहा  जायेगा  कि  वे  इस  का  कुछ  प्रतिशत  केन्द्रीय

 सरकार  क  पास  जमा  करवा  दें  और  वे  ७५  प्रतिशत  तक  राशि  का  उपयोग  कर  केवल

 एसा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  wana  लेनी  पड़ेगी  ।  यह  भ्र नुम ति  इसलिये  श्रावक  है
 कि

 प्रतिष्ठित  राशियों  को  किसी  श्रनमोदित  उपक्रमों  में  लगाना  अपेक्षित  है  |  हम  जानते  हैं  कि  निजी  बैंकों  में

 जमा  की  गई  बड़ी-बड़ी  संचित  निधियों  का  उन  बैंकों  के  अ्रघिकारियों  ने  दुरुपयोग  किया  है  |

 [  अ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  |

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  के  सरल  उपबन्ध  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 कम्पनी  का  रुपया  कम्पनी  का  ही  रहता  केवल  अतिरिक्त राशि  का  कुछ  प्रतिशत  भाग  केन्द्रीय  सरकार
 क

 पास  जमा  करवाना  पड़ता  ताकि  वे  यह  निदेश  दे  सके  कि  रुपये  का  उपयोग  किस  तरह  किया

 जाना है  ॥

 श्री  में  पूंजी  लाभ  को  लेता  हूं  ।  यह  कर  कोई  नया  नहीं  है  ।  कहा  गया  है  कि  इसे  केवल  आपातकाल

 लगाया जा  सकता  है  ।  यदि  पंचवर्षीय  योजना  की  wae  आपातकाल  नहीं  तो  प्रौर  कया  है
 ?

 हमारे  उद्देश्य  के  सामने  संविधान  से  सम्बन्धित  प्रविधिक  आपत्तियों  का  भी  कोई  महत्व  नहीं  है
 ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  कर  से  केवल  १०  से  १५  करोड़  रुपये  तक  की  होगी  |  यदि  ऐसा

 है  तो  इसका  इतना  विरोध  क्यों  किया  जाता है  |  देश को  रुपये  की  प्रा वस् यकता  है  झ्र ौर  यह  जहां  से  मिल  सके

 लेना  चाहिये  |  यह  अधिकर  तभी  बढ़ाया  यदि  यह  लाभांश  कुछ  प्रतिशत  से  बढ़
 में  पूछता

 हूं  कि  क्या  १०  प्रतिशत  काफ़ी  राशि  नहीं  है
 ?

 मैं  areal  ऐसे  उद्योग  बता  सकता  जिसमें  लाभांश

 मूल  विनियोग से  १०  प्रतिशत  नहीं  ,  १००  या  २००  प्रतिशत  बढ़  गया  है  |  यदि  इसमें  से  कुछ  धन  सरकारी

 कोष के  लिये  ले  लिया  तो  क्या  हानि  है  ?  क्या  उद्योगपति इतना  भी  नहीं  दे  सकत े?  मैं

 पतियों  ate  पूंजीपतियों  से  कहूंगा
 कि

 वे  देश  की  प्रवृत्तियों  पर
 लोगों की  स्थिति  पर  ध्यान

 जनता  सरकार  से  आशा  करती  है  कि
 वह  उसकी  दशा  सुधारेगी  कौर  योजना  को कार्यान्वित  करेगी ।

 कॉट

 सभा  का  काय

 ठाकर  दास  भागंव  )  प्रवर  समिति  इरादी से  सम्बन्धित  संवैधानिक  चर्चा  के

 बारे  में  लगभग  डेढ़  घंटा  लग  जाने  से  विधेयकों  पर  यथार्थ  चर्चा  के  लिये  केवल  सात  घंटे  ही  बचे  हैं  ।  माननीय

 मंत्री  का  कथन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  विषय  पर  चर्चा  हो  सकती  है  परन्तु  al  तो  विधेयकों  के  मुख्य

 उपबन्धों  पर  भी  चर्चा  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  कामत  दूसरे  विधेयकों के  सम्बन्ध  में  बचाये  गये  समय  का  उपयोग  किया

 जा  सकता  |
 ——  —  oon

 मूल  sas  में  ।
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 शभ्रिध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  are  चर्चा  कब  आरम्भ  हुई  थी
 ?

 £. हू  म०  थामस  ३  बज  कर  ४४  मिनिट  पर  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  wal तो  दलों  के  कुछ  नेताओं  नें  भी  भाषण  नहीं

 दिये हैं  ।

 महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  पन्द्रह-बीस  मिनिट  तक  सीमित  रखें

 तो
 कल  कुछ  व्यक्तियों  को  अवसर  मिल  सकता  है  |

 कश्  प्र०  म०  थामस  :  wa  तक  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  है  उनमें  सबसे  प्रतीक

 पर्ण  Q  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  का  क्या  विचार  है
 ?

 तथा
 लोहा

 ate  इस्पात  मंत्रा  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :
 यदि

 इस  पर  कुछ  कौर  समय

 देने का  निश्चय  किया  तो  यह  किसी  भी  अवस्था  में  कल  से  at  a  बढ़ने  पाये  ।

 महोदय  :  कल  बारह से  छः  बजे  तक  हमारे पास  घंटे  हमें  इसे  कल  समाप्त कर

 देना  चाहिये  ।  सामान्य  चर्चा  के  लिये  पांच  घण्टे  नियत  कर  खण्डवार  चर्चा  के  लिये  एक  घण्टा  निश्चित

 किया जा  सकता  है
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 केन्द्रीय  कृषि  महाविद्यालय

 श्री  ति०  सु०  Mo  चेट्टियार  :  जिस  विषय  पर  मैं  चर्चा  करना  चाहता  हूं  वह  साधारण

 होते हुए  भी  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  है
 ।

 केन्द्रीय  कृषि  महाविद्यालय  कालेज  में  भरती  होने  वाले  विद्यार्थियों

 के  लिये  हिन्दी  की  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  होना  अनिवार्य  है  भले  ही  ये  विद्यार्थी  किसी  भी  राज्य के  हों  ।  इस

 नियम  से  भ्र हिन्दी  भाषी  विद्यार्थियों  को  हानि  रहेगी  ।  दक्षिण  भारत  के  निवासी  हिन्दी  सीखने  का  प्रयत्त

 र  रहे  हैं  प्र  आगामी  दस  वर्षों  में  वे  इसमें  प्रवीण  हो  जायेंगे  |  उन्हें  हिन्दी  सीखने  में  कोई  अनापत्ति  नहीं

 है  ।  किन्तु  हिन्दी  को  लेकर  ईर्ष्या  श्र  विद्वेष  की  उत्पत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  |

 केन्द्रीय  कृषि  महाविद्यालय  संस्था  है  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  की  निधि  से  इसका  खच  चलता  है  ।

 ऐसी  किसी  संस्था  को  जिसमें  गवेषणा  कार्य  होता  है  प्रतीत  भारतीय  संस्था  ही  समझा  जाना  चाहियें  |

 मंत्री  पं०  सा
 :  मैं  यह  स्पष्ट कर  दूं  कि  एम०  एस०  सी ०  का  कोर्स  केन्द्रीय

 कृषि  कालेज  का  भाग  नहीं है
 |

 यह  पृथक है  ।  यह  नियम  इस  पर  लागू  नहीं  होता  है  क्योंकि  यह  विश्वविद्यालय

 की  परीक्षा  नहीं  है
 ।

 गवेषणा  कार्य
 पर  भी  यह  लागू  नहीं  होता  है  ।  यह  केवल

 बी  ०  एस०  सी
 ०  )

 तक

 ही  सीमित  है
 ।

 इस  कालेज  में  पढ़ाया  जाने  वाला  केवल  यही  पाठ्यक्रम  है  ।

 नीति ति०  सु०  ५... ह  चेट्टियार  :  यदि  यह  केवल बी०  एस०  सी ०  पर  ही  लागू  है  तो  अनेक  राज्यों

 में  बी०  एस०  सी०
 कालेज  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  दृष्टि  से  यह  अत्यन्त

 महत्त्वपूर्ण  विषय  है
 ।

 समूची  संस्था  को  प्रबन्ध  की  दृष्टि  से
 विश्वविद्यालय  को  सौंपने  का  प्रस्ताव है  ।

 म  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  केवल  बी
 ०  एस०  सी ०  का  कोर  ही  विश्वविद्यालय

 को
 सौंपा

 जायेगा  अथवा  अन्य  गवेषणा-कार्य  भी
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 Go  Mo  देशमुख  :  केवल  ग्रेजुएट  कोसे  ही  क्योंकि  वहां  केवल  यही  है  ।

 एम०  एस०  सी ०  शादी  के  लिये  जो  कुछ  भी  है  उसे  पूसा  की  संस्था  कर  रही  है  ।  यह  सर्वथा  थका

 संस्था है  ।

 पृ्नध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पूसा  संस्था  में  यह  नियम  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  व  प्र०  :  नहीं  ।  ये  ग्रलग-अ्रलग  संस्थायें  हैं--केन्द्रीय

 कृषि  महाविद्यालय  att  पूरा  संस्था  |  यह  नियम  केवल  केन्द्रीय  कृषि  कालेज  पर  ही  लागू  है  ।

 श्री  ति०  स०  ० ह  चेट्टियार  :  क्या  अनिवार्य  हिन्दी  सीखने  का  नियम इस  प्रकार  की  अन्य  संस्थाओं

 में  लागू  नहीं  किया  जाता  है  ।

 1६.11  प्र०  जन  नहीं  |

 तब  आपकी  दलील  बेकार  है  । श्री  दो०  चे  wat

 शनी  ति०  स०  ८.” हू ५  चेट्टियार  :  एम०  एस०  सी ०  कौर  गवेषणा-कार्य  का  प्रबन्ध  राज्यों  में

 नहीं  है  ।  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  लिये  इस  प्रकार  का  कोर्स  रखना  संभव  नहीं  है  ।  इन  कोर्सों  का  प्रबन्ध

 प्रतीत  भारतीय  संस्था  के  हाथ  में  रहना  चाहिये  |  सरकार  को  इस  प्रकार  का  बचन  देना  चाहिये  कि

 हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों  को  भरती  के  मामले  में  हानि  न  रहे  ।

 श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  हिन्दी  प्रसार  के  लिये  दिक्षा  मंत्रालय  नें  एक  नीति  निर्धारित  की  है  क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  भी  इस  विषय  में  किसी  नीति  का  निर्माण  किया  है  ।  कुछ  संस्थायें  स्थानीय  अथवा

 प्रादेशिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  करती  हें  पौर  कुछ  sha  भारतीय  स्तर  पर  हैं  ।  क्या  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  की  भी  कोई  नीति  है  कौर  यदि  हां  तो  क्या  वह  शिक्षा  मंत्रालय  की  नीति  से  भिन्न  है  तथा  क्या

 दिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  उस  पर  निर्णय  किया  गया  था  ?

 श्री प्र्०  प्र०  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  हिन्दी  का  ऐसे  किसी

 रूप  में  प्रयोग  न  किया  जाये  जिससे  देश  के  किसी  भाग  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  कष्ट  हो  अथवा  उनकी

 उन्नति  अ्रवरुद्ध  हो  ।

 किन्तु  यहां  कुछ  भ्रम  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  दो  प्रलय-म्लान  संस्थायें  हैं  ।  एक  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 से  सम्बद्ध  केंद्रीय  कृषि  कालेज  है  ।  दूसरा  पूसा  गवेषणा-संस्था  है  जो  सही  रूप  में  भारतीय  कृषि  गवेषणा

 संस्था  कहलाती  है  |  हिन्दी  की  परीक्षा  उत्तरी  करने  का  उपबन्ध  केन्द्रीय  कृषि  कालेज  में  ही  लाग  है  कौर

 पूसा  संस्था  पर  लागू  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  कृषि  कालेज  कृषि  में  केवल  अवर-स्नातक  शिक्षण  प्रदान  करता  है

 यह  सच  है  कि  इसका  खर्चा  केन्द्रीय  निधि  से  दिया  जाता  किन्तु  हाल  हो  में  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं

 कि  इस  कालेज  को  चालू  रखने  की  प्रा वश्य कता  नहीं  यह  कॉलेज  उन  राज्यों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  था

 जहाँ  कृषि  सम्बन्धी  कालेज  नहीं  है  ।  wa  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  क़षि  कालेज  है  इस  कालेज  की

 आवश्यकता  नहीं  है  |

 कुछ  समग्र  पहले  हमने  इस  कालेज  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  था  किन्तु  तभी  दिल्ली

 विद्यालय  ने  कहा  कि  हम  इसे  बंद  न  करें  ।  मैंने
 कहा  कि  कृषि  मंत्रालय  का  काम  इस  प्रकार  का  कालेज

 चलाना  नहीं  है  कौर  यदि  दिल्ली  विश्विद्यालय  चाहे  तो  इसे  संभाल  सकता  है  ।  कुछ  वार्ता  हुई  ।  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  धन  की  सहायता  मांगी  ।  यदि  यह  रुपया  मिल  गया

 हम  कालेज ने
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  सुपुर्दे  कर  देंगे  भ्र न्य था  इसे  बन्द  कर  दिया  जायेगा

 नीलम  प्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री
 प्र ०

 प्र०  जेन ]

 यह  कालेज  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  है  ।  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  शैक्षणिक

 कार्यकारी  परिषद्  रानी  ने  निर्णय  किया  कि  सरवर-स्नातक  पाठ्यक्रम  में  हिन्दी  का  एक  श्रनिवाये  पर्चा

 रहेंगा  |  यह  मंत्रालय  का  निर्णय  नहीं  है  ।  दल्ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  होने  के  कारण  यह  निर्णय  इस

 कालेज  पर  भी
 लागू  होता  है  ।

 इस  प्रशन  का  विद्वेष  महत्व  नहीं है  क्योंकि यह  कालेज  बन्द  हो  रहा है  अथवा  दिल्ली

 को  सौंप  दिया  जायेगा  |  ऐसा  होनें  पर  उसका  भ्रमित  भारतीय  स्वरूप  नहीं  रहेगा  |

 श्री  वेलायुधन  (  क्वि लोन  व  मावेलिक्करा  :  कया यह  निश्चित  है  कि  एक  राज्य  में  एक  ही  कालेज

 हो  |
 कया  माननीय  मंत्री  का  विचार  है

 कि
 योजना  की  अवधि  में  हमें  कौर  कालेज

 की
 श्रावक्यकता  नहीं  है

 ?

 श्री अ०  प्र०  यह  विचित्र  set  है  ।  कृषि  प्रशिक्षण के  लिये  हमने  पर्याप्त  संख्या  में  कृषि

 कालेज  स्थापित  कर  दिये  हैं  ।  यदि  तौर  कालेजों  की  आवश्यकता  राज्य  सरकारें  श्र  कालेज

 स्थापित  करेंगी  तथा  हम  त्वइयक  सहायता  देंगे  |  यह  भी  स्मरण  रखना  है  कि  अवर-स्नातक  शिक्षा  राज्य

 सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  केन्द्रीय  सरकार  का  नहीं  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १२.  १९४५६  के  ग्यारह  बजे  तक  के
 लिये

 स्थगित  हुई  ।

 —_—

 मूल  wat  में  ।
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 aaa  निम्न  अधिसूचनाश्रों  की  एक  एक  प्रति  :
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 (३)  १९५५-५६  में  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  गेहूं  सम्मेलन  में  भेजे  गये  भारतीय

 प्रतिनिधिमण्डल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 पारित  विधेयक  ३८-६६

 प्रवर  समिति  द्वारा  sf तहेदिल  रूप  x  विद्युत  संद  धन  विधेयक  पर

 विचार  करने
 के

 प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  जारी  रही
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 खण्डवार  विचार  के  परमार्थ  विधेयक  संबोधित  रूप  में  पारित  हुआ  ।
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 वित्त  २)  कौर  वित्त  ३)  विधेयकों  पर  विचार करने  के  प्रस्तावों

 पर  आगे चर्चा  जारी  रही  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई
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 श्री  ति०  सु०  अ ०  चेट्रियार ने ने  असाधऋ

 घंटे  की  चर्चा  खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्री  प्र ०

 प्र
 ०  ने  वाद-विवाद

 का  उत्तर  दिया  ।

 १२  १९५६  की

 वित्त  २)  श्र  वित्त  ३)  विधेयकों  पर
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 पारित  किया  जाना  ।
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